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 व्यवहार  संहिता  विधेयक  रख का

 म०  aro  त्रिवेदी

 विचार करने  का  प्रस्ताव  ११९३-८४

 दैनिक  संक्षेपिका  LLSK—AYod



 ठ्

 अंक  निवार  १८  भ्रमित
 काय  कद  ett)  (ae)

 प्रश्नों  के  मौखिक

 तारांकित  संख्या  ४०३,  ४२८,  o¥  से  You,  ४९०,  a

 ४१३  से  V2E,  ४२१  ४२०  रै--

 weal  के  लिखित

 तारांकित  संख्या  ४०७,  Yok,  ४१२,  ४२२  से  ४२७  कौर  VRE  से

 ३६
 RR,

 /
 अतारांकित  संख्या  ९८६  |  |

 से  2on€

 से  20198,

 Rowe  द

 १०८६  WIT  १०८

 ..  ख़ैर--चरण

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  PIS  ok

 सदस्य at  दोषसिद्धि
 (

 REX

 wat का  कायें  YSK—F

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  peaaeaa  eo  १२८६-६२ े

 अनुदानों की  अनुपूरक  मांगें  १९६२-६३  -«  थक  १२९  ३-१३०६

 राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम
 के

 प्रतिवेदनों  के  बारे  में  प्रस्ताव  «  १३०६-१४

 दैनिक  संक्षेपिका  e  e  रै
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 जोक-सभा  वाद-विवाद

 सवो-समा

 (  १८  eRe  |
 निरी  ee

 ae  १८८४  J

 ee  ee

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 [meat  महोदय  पोठासोन  हुए  ॥]

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्नों  के  उत्तर  दिये  जायेंगे  ।  श्री  बनर्जी  ।

 स०  Alo  बनर्जी  :
 संख्या  ४०३  |

 श्रीमान  प्रदान  संख्या  ४२८  भी  इसी  के  साथ  लिया  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  यह  भी  फिजो  के  बारे  में  है  ।

 amas  में  स्थिति

 +

 T*V0R  स०  मो०  बनर्जी  :

 Catt  प्रकाश वीर  शास्त्री  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि कि  =

 क्या  श्री  फिजो  की  पाकिस्तान यात्रा  के  बाद  नागा  विद्रोहियों  की  गतिविधियां  बढ़

 गई
 कौर

 यदि  तो  क्या  इन  नागा  विद्रोहियों  की  गतिविधियों  में  पाकिस्तान  का  हाथ  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  स०  कर  हमारे  सुरक्षा  बलों

 के  कारण  नागा  विद्रोहियों  की  गतिविधियां  कुछ  कम  हो  गई  हैं  ।

 सरकार  को  कोई  निश्चित  जानकारी  नहीं  है  ।

 वतन  i a  a  ee

 में

 १२०७

 4651  (Ai)



 ह  मौखिक  उत्तर  १८  BERS

 गीतों

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :

 |  श्री  प्र०  र  ०  चक्रवर्ती

 श्री  म०  ato  ५ द्वि  :

 श्री  स०  चे  सामन्त

 श्री  qo  Fo  दास

 |
 श्री  सुबोध  ied  सदा

 श्री  श्रीनारायण दास

 1४२८.  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री

 |  श्री  प्र०  चे
 श्री  त्रिदिबकुमार  चौधरी

 |
 श्री  रघुनाथ fag

 श्री  मे०  पेश  कुमारन
 |

 श्री  यश्पाल fag

 श्री  र०  Ato  रेड्डी

 श्री  राम
 रतन  गुप्त

 क्या  धान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  फरार  नागा  नेता  Wo  जेड०  फिज़ो  के  बारे  में  प्रमाणित  जानकारी

 है  कि  वह  कहां  पर

 क्या यह  सच  कि  श्री  फिजो  को  जुलाई  में  लन्दन  में  अ्रमेरिकी  वीसा  मिल  गया  था  ;

 झर

 कसा  की  राष्ट्-विरोधी क्या  सरकार  ने  ब्रिटिश  ate  अमरीकी  सरकारों  को

 गतिविधियों से  sere  कर  दिया

 मंत्री  के  सभा-सचिव  स०  चु०  :

 सरकार  के  पास  कोई अधिकृत  जानकारी  तो  नहीं  है

 किन्तु

 अनधिकृत  रूप  से  यह  पता  चलता  है  कि

 चला गया  है  ।

 इंगलिस्तान  स्थित  अमरीकी  दूतावास  द्वारा  फिज़ा  को  २५  जून  १९६२  को

 का  दिनांक  गया  था

 अपने  दूतावासों  के  द्वारा  हमने  अपने  विचार  wader  तथा  ब्रिटेन  की
 सरकारों

 को

 व्यक्त कर  दिये  हैं  ।

 fat स०  सो०  बनर्जी  :  क्या  यह  सच  है  कि  फिजो  जब  पाकिस्तान  में
 था  तो

 उसने
 नागा

 विद्रोहियों  को  यह  श्राइवासन  दिया  था  कि  नागालैंड  का  प्रश्न  प्रयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  उठाया  ही
 ?

 श्री  स०  चल  जमीर  :  हमें  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं है  ।

 जिस स०  सो ०  बनर्जी  :  क्या  waa  सरकार  से  उनकी  विचारधारा  के  बारे  में  कुछ  पता

 चला
 re

 और  उन्होंने  यह  बताया है  कि  फ़िज़ा  की  गतिविधियां  राष्ट्रविरोधी  हैं
 शौर  वहां उसे  कोई

 महव  नहीं  दिया  जायेगा
 ।

 ह  ण गाएँ  एशा  नगा

 मूल  अंग्रेजों
 ञ



 मौखिक  उत्तर  १२०६, २७  १८८४

 प्रधान  मंत्री  तथा  ad  firs  कार्य-मंत्री  तथा  श्रणुदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 किस  सरकार से  ॥

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  कया  हमने  विचार  सरकार  को  स्पष्ट  कर  दिये  हैं  कि  उस

 गतिविधियां  राष्ट्रविरोधी  हैं  तौर  क्या  हमने  इस  बात  का  पता  कर  लिया  है  कि  वहू  झ्र मरी का  में  है

 यदि  हां  तो  इस  बारे  में  उनकी  प्रतिक्रिया  कया  हैं  ।  कया  वे  अरब  भी  फ़िज़ा  की  सहायता  करेंगे
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  इस  बारे  में  हमारे  विचार  अमरीकी  सरकार  को  अनौपचारिक  रूप

 से  अपने  राजदूत  के  द्वारा  weet  तरह  बता  दिये  गये  हैं  ।  लिखने  कौर  जवाब  मिलने  का  तो  कोई

 प्रदान  हीं  नहीं  उठता  ।  इस  समय  में  यह  नहीं  बता  सकता  कि  उन्होंने  अपने  उत्तर  में  क्या  |

 शी  प्रकादावीर  शास्त्री
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 फिज़ा  ने  भारत  की  राष्ट्रीयता  छोड़  कर  किसी  दूसरे  देश  की  नागरिकेता  इख्त्यार  कर  ली

 यदि हां  तो  पहले  सरकार  ने  उस  को  पकड़ने  के  लिये  जो  १०,०००  रु०  के  इनाम की  घोषणा  की

 थी  वह  जारी  है  या  उस  को  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ?

 श्री  जवाहरलाल जो  माननीय  सदस्य  का  पहला  सवाल  था  उसके  बारे  में  मुझे  मालम

 है  कि  वह  यूनाइटेड  किंगडम  के  नागरिक  हो  गये  भारत  के  नागरिक  नहीं  रहे  ।  लेकिन  फिज़ा

 के  खिलाफ  जो  वारंट  था  वह  wat  जारी  है  ।  उसके  इन्दर  जिस  इनाम का  ऐलान  किया  गया

 था  वह  है  या  यह  में  नहीं  कह  सकता  ।  लेकिन  वारंट  जारी  है  ।

 श्री हेम  क्या  यह  सच  है  कि  जनरल  खेते  जो  नागा  विद्रोहियों  का  स्वयं  नेता  बना

 हुमा है  प्रौढ़
 a  तक  पाकिस्तान  में  था

 ae
 झ्राप्रवासी  अधिनियम के  बावजूद  भी  इंगलेंड  चला  गया

 ke
 5

 ।  क्या  हमारी  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  से  यह  सुनिश्चित  कर  लिया  है  कि  क्या  पाकिस्तान

 सरकार  ने  वहां  जाने  में  उसकी  सहायता  की  थी
 ?

 पुष्य  महोदय  यह  तो  बिल्कुल  ही  एक  नया  होगा  ।

 श्री हेम हेम  बरतर  :  यह  पहले  प्रशन  से  सम्बन्धित  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पहला  प्रश्न  तो  फिज़ा  के  बारे  में  है  न  कि  किसी  दूसरे  व्यक्ति  के  बारे  में  ?

 प्रेम हेम  बरु्रा : जी नहीं जी  नहीं  ।  दूसरा  भी  पहले  प्रश्न  से  सम्बन्धित  है
 ।

 यह  मुख्य  दन  के

 भाग  से  उत्पन्न  होता  है  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  माननीय  प्रधान  मंत्री  उत्तर  देने  के  लिये  तैयार हों  तो  मुझे  कोई

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  जी  नहीं  |  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 पत्नी  स०  ato  द्विवेदी :  cet  संख्या ४२८  भी  इसी  के  साथ  ले  लिया  जाये  |

 yaaa  महोदय  :
 वह  तो  ले  लिया  गया  है  उसका  उत्तर  भी  दे  दिया  गया  है  ।

 श्री  दी०  चे
 फार्मा

 :
 क्या  पिछले  एक

 या
 दो  महीनों  में  नागाओं  ने  आत्म-समर्पण  किया

 है ?

 peter  sf
 श्री  स०  चठे  जमीर  :

 नाला
 पिछले  व्यक्तियों  ने  आत्म-समर्पण  किया  है  ।

 ee
 अंग्रेजी  में
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 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  जब  फिज़ा  ने  इंगलिस्तान  की  नागरिकता  प्राप्त  कर  ली  है  तो

 पश्चिमी  देशों  में  घूमने  की  तुक  कया  है  तथा  नागालेंड  की  चर्चा  करने  से  कया  लाभ  है  |

 tal स०  चु०  जमीर
 :

 चूंकि  ga  वह  ब्रिटिश  नागरिक  हो  चुका  नागाओं  की  ATT

 से  उसे  बातचीत  करने  का  कोई  हक  नहीं  है  ।

 श्री  दाजी
 :

 फिज़ा  भारत  विरोधी  कार्यवाही  कर  रहा  तो  क्या  सरकार  ने  इंगलिस्तान

 तथा  भ्रम  रिकी  सरकार  से  इस  बारे  में  कुछ  कहा  है  तथा  उन  से  यह  निवेदन  किया  है  कि  फ़िज़ा  उन  के

 देशों  को  भारत  विरोधी  प्रचार  के  लिये  उपयोग  न  करे  ।

 गजनी  स०  जमीर  :  हम  ने  प्रपने  विचार  प्रकट  कर  दिये  हैं  ।

 श्री  दाजी  :
 विचार  प्रकट  करने  के  अतिरिक्त  क्या  कुछ  श्र  भी  कड़ी  कार्यवाही

 भी  की

 गाह े?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 विचार  कड़े  हैं  प्रथम  नहीं  यह  बात  तो  मतभेद की  है  ।

 tat  स०  पो ०  बनों  :  प्रधान  मंत्री  ने  बताया  है  कि  फ़िलो  के  ख़िलाफ़  वारंट  पड़ा  हुआ  है  ;

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  उसे  हमें  सौंप  दिया  जाये  तथा  उसे  गिरफ्तार  किया  जाये  ।

 जवाहरलाल नहरू  :  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 श्री  बसुमतारी
 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  प्रभावित  किया  गया  है  कि  क्या

 नागा  विद्रोही  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  गये  हैं  ?

 श्री
 स०

 चु
 ०

 जमीर
 :  समाचारपत्रों  की

 सुचना  के  अ्रतिरिक्त हमारे  पास  कोई

 कारी  नहीं  है  ।

 उत्तर  बंगाल  सीमा  पर  पाकिस्तानी  से  नाकों  का  जमाव

 ca
 प्रकाश वीर  शास्त्री  :

 |  भीं
 प्र०  र०  चक्रवर्ती

 |  श्री  भक्त  esta

 |  श्री  प०  बेॉकटासुब्बया  :

 TRV  OV.  <
 थ्री  रघनाथ fag  :

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 श्री  यश्पाल सिह  : |
 श्री  हिम्मत  सिंहिका  :

 श्री  दी०  Wo  शर्मा

 सरकार  मुरम

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  बंगाल  के  दाहखान  ate  बावनपुर  गांवों

 के  आसपास  ate  निकट  पाकिस्तानी  सैनिक  इकट्ठा  हुए  हैं  ;

 क्या  पाकिस्तान  सरकार  ने  वहां  निरीक्षण  चौकियां  स्थापित  की  हैं  तथा  खिसकें  खोदी

 हैं  इस  प्रकार  भारतीय  सीमा  से  लगे  क्षेत्रों  को  लड़ाई  का  मैदान  बना  दिया  है  ;

 ध्  sft में
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसके  परिणामस्वरूप  शांति  को  उत्पन्न  खतरों  से  पाकिस्तान

 को  अवगत  कराने  के  लिये  पाकिस्तान  सरकार  को  राजनयिक  चेतावनी  दी  है  ?

 वेद  शिक  ard  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  तथा  पूर्वी  पाकिस्तान

 के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  पूर्वी  पाकिस्तान  राइफल्स  के  कुछ  अतिरिक्त  सैनिकों  के  पश्चिमी  बंगाल के

 रंग पुर  तथा  जलपाईगुड़ी  जिलों  में  एकत्रित  होने  की  सूचना  मिली  है  ।  जलपाईगुड़ी  जिले  में

 पुलिस  कोतवाली  के  खिलाफ  नटवारी  नवाबगंज  के  पास  कुछ  गांवों  में  खाई  खोदने  की  सूचना  भी

 मिली है  ।

 oar  बंगाल  सरकार  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  सरकार  से  इन  सैनिकों  के  दाईखेता  तथा

 नवाबगंज  क्षेत्रों  में  एकत्रित  होने  के  विरुद्ध  विरोध  किया  है  ।  ढाका  स्थित  भारत  के  उप उच्चायुक्त ने

 भी  पूर्वी  पाकिस्तान  राइफल्स  के  व्यक्तियों  का  दाईखेता  क्षेत्र  में  आने  तथा  पूर्वी  पाकिस्तान  की

 सीमा  पर  जमा  होने  के  विरुद्ध  विरोध  किया  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  ने  यह  विरोध  ४,  जुलाई को  किया

 था  जबकि  उप उच्चायुक्त  ने  यह  विरोध  2&,  जुलाई  को  किया  था  ।  पाकिस्तान  सरकार  से  इन

 विरोधों  का  ot  तक  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।

 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री
 :

 इन  विरोध  पत्रों  के  भेजने  के  बावजूद  भी  पाकिस्तान  की  ae  से

 भारतीय  सामानों  जैसाकि  कल  प्रधान  मंत्री  जीने  भी  दूसरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  बतलाया

 आज  सैनिक  जमाव  चलता  जा  रहा  है  कौर  तैयारियां  हो  रही  हैं  ।  तो  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  हमारी

 आर  से  सुरक्षात्मक  व्यवस्था  सन्तोषजनक  है  कौर  क्या  उस  के  बारे  में  हमारी  सरकार  सन्तुष्ट  है
 !

 श्री  दिनेश  सिह  जी  हमारी  तरफ  से  जो  व्यवस्था  की  जा  रही  वह  सन्तोषजनक  है  ।

 श्री  यशपाल  सिंह
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  बार्डर  पर  बंगाल  पुलिस  का  इन्तजाम है

 या  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  मिलिटरी  का  इन्तजाम  है
 ?

 कौर  वहां  की  प्रजा
 की

 रक्षा  के  लिये  सरकार

 क्या  कर  रही  है  ?

 श्री  दिनेश  सिंह
 :

 जैसा  में  ने  पहले  प्रदान  के  उत्तर  में  वहां  की  सुरक्षा  का  सरकार
 की

 तरफ  पूरा  इन्तजाम  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  वहां  पर  पुलिस  का  इन्तजाम  है  या  मिलिटरी  का

 ?

 श्री  दिनेश  सिह
 :

 वहां  पर  बार्डर  पुलिस  का  इन्तजाम  है
 ।

 जहां  जैसी  भी  जरूरत  पड़ती

 वह  वहां  चली  जाती  है  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  कया  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  afeay

 बंगाल  में  सीमा  संबंधी  बल  पश्चिम  बंगाल  के  गृह  विभाग  को  सौंपा  fear  गया  है  कौर  यह  मुख्यतः

 परिचय  बंगाल  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  बल  से  लिये  गये  हैं  जोकि  भ्र नियमित  सेवा  के  अन्तर्गत  है

 जिन  का  किसी  भी  सेवा  में  कोई  स्थायी  घारणाधिकार  भी  नहीं  है
 ।

 ये  नियमित  पुलिस  बल  में  भी

 नहीं  है  पौर
 न

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  कोई  सैनिक  बल  ही  मौजूद  है  जैसाकि  कल  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  बताया
 था  ॥

 श्रिया  महोदय
 :

 उत्तर  दे  दिया  गया  है
 ।

 सीमा  पर  पुलिस  मौजूद  है  ।

 प्रधान  मंत्री
 तथा  वं

 > feta
 कार्य-मंत्री तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  ):

 — ee
 मालूम  नहीं  ? पड़ता  कि  माननीय  सदस्य  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक

 दल  के  बारे  में  क्या
 कह

 रहे  हैं

 faa  ध्रंग्रेजी में में
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 थी  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  में  पश्चिम  बंगाल  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  दल  की  बात  कर  रहा

 हूँ  |

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  हो  सकता  है  कि  उन्हें  वहां  रखा  गया  हो  ।  वैसे  तो  सीमा  सुरक्षा

 का  काम  सीमा  पुलिस  प्रौढ़  सेना  का  है  ।  सेना  पीछें  रखी  जाती  है  ।

 श्री  मत  दर्शन
 :

 मेरा  अनुमान  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  की  सीमा  पर  जो  इस  तरह  की

 हरकतें होती  रहती  हैं  इसका  बुनियादी  कारण  यह  है  कि  वह  भूमि  किस  की  है  इस  बात  का  झगड़ा

 है  इसलिये  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सीमा  निर्धारण  के  बारे  में  जो  पहले  एक  समझौता  हुमा  था
 उस

 में

 कितनी  प्रगति  हुई  है  ae  खास  कर  इन  स्थानों  के  सीमा  निर्धारण  के  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं

 ?

 श्री  जवाहरलाल  बुनियादी  कारण  तो  मेरी  राय  में  भूमि  का  नहीं  है  बल्कि  कुछ  एक

 .  .  .  e  के  e  e

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  *
 फ़ितूर  है  दिमाग  में  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 कहीं  जमीन  के  छोटे  छोटे  टुकड़े  निकलते  हैं  तो  वह  झगड़े  की  बात  नहीं

 है  ।  कुछ  दरिया निकल  जाते  दरिया  इधर  से  उधर  हो  जाते  हैं  ।.  ऐसी  बातें  इस  पर  झगड़ा

 हो  जाता  है  इसलिये  कि  उस  के  पीछे  दिमाग़  झगड़ालू  |

 जनी  जसवन्त  मेहता
 :

 पाकिस्तान  वहां  इस  प्रकार
 की

 हरकतें  कर  रहा  है
 |

 कौर
 उस

 ने  वहां

 खाई  खोदी  है  सीमावर्ती  जनता  का  विश्वास  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय
 :

 यही  तो  कहा  गया  है  कि  हम  ने  संतोषजनक  इंतजाम  कर  दिया  है  |

 श्री  जसवन्त  मेहता  :  जनता  का  विस्वास  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  किया  गया  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  संतोषजनक  इंतजाम  कर  दिया  है  श्री  इससे  ज्यादा  वह  क्या  कह  सकते  हैं
 ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 संतोष  किस  का  हो  रहा  है  अपना  या  उनका
 ?

 Tait  जज़्बात  मेहता
 :

 पाकिस्तानियों
 की

 इन  हरकतों  से  जनता  परेशान  है
 ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 जनता  की  परेशानी  मुझे  कुछ  हद  तक  सालूम  है
 ।

 प्रतिरक्षा  के  लिये

 सेना  तथा  पुलिस  द्वारा  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  यह  हर  आदमी  का  कर्तव्य  है  कि  उन  को  समझाये

 कि  वें  परेशान न  हों  ।

 श्री  रामेदवरानन्द  :  अध्यक्ष  महोदय यह  तो  Nata  हैं  कि  हमार  सरकार  ने

 व्यवस्था  कर  लो  हूँ  तो  क्या  हम  गोदा  करें  कि  जैसे  भारतं:य  नागरिकों  को  उठा

 कर  ले  जाते  हैं  कौर  कभ  उनको  हवेलियों  से  वींध  देते  wa  भविष्य  में  इस  प्रकार
 की

 घटना  नहीं  होगी
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  इसका  तो  में  इकरार  नहीं  थे  सकता  |

 श्री
 रामेदवरानन्द

 :  तब  संतोषजनक  व्यवस्था  व्या  हुई  ?

 महोदय :  शांति  शांति
 ।  अगला

 प्रशन  ।

 मूल  aaa  में
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 stent  में  लौह  वयस्क  की  aT

 +r

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :

 1४०५.  श्री  प्र०  Fo  देव

 fag  महिला

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  झ्राशय  के  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  रेलवे  के  भ्रान्ति  स्टेशनों
 पर  कौर  खानों  के  आसपास  बड़ी  मात्रा  में  लौह  अयस्क  |  कट्ठा  हो  जाने  के  फलस्वरूप

 उड़ीसा  में  लौह  भ्रामक  की  खानों  का  काम  करने  की  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  हो  पा  रहा  है  ;

 कुछ  खानें  बन्द  हो  रही  हैं  ;

 क्या  उड़ीसा  में  लौह  वयस्क  की  काम  में  न  रही  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने  के

 लिये  कोई  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रस्तरष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 जी  हां  ।  रेलवे  के  भ्रान्ति  स्टेशनों  खानों  के  श्रासपास  लौह  का  स्टाक  सिलने  का  समाचार

 मिला है  ।

 राज्य
 व्यापार  निगम  निर्यात  की  भ्रावश्यकता  तथा  देश  में  इस्पात  संयंत्रों  की

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस्पात  खरीदता  है  ।  फिर  भी  वहां  कुछ  स्टाक  एकत्रित  हो  है  ।

 नई  रेलें  तथा  पत्तन  सम्बन्धी  सुविधायें  बढ़ाई  गई  हैं  ताकि  रेलों  पर  अधिक  भार  न  रहे  श्र  भीड़भाड़

 कम  हो  जाये

 श्री  सुरेन्द्रनाथ वद्वबेदी  :  गत  १५  जून  को  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  माननीय  मंत्री  महोदय  ने

 कहा  था  कि  उस  क्षेत्र  में  जितना  लौह  भ्रामक  एकत्रित  है  उसका  केवल  भाग  ही  रेलवे  उठा

 सकेगी  साथ  ही  यह  भी  कहा  था  कि  स्थिति  में  सुधार  होना  चाहिये  ।  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि

 wa  स्थिति क्या  है  ?

 श्री  मनुभाई  दाह
 :

 स्थिति  में  थोड़ा  सुधार  हुआ  है
 ।

 बाड़ा  जमदा-टाटानगर  लाइन  के

 ख़ार स्वान  स्टेशन  पर  ही  थोड़ा  सा  है  ।  यह  लाइन  भी  दुहरी  कर  दी  गई  है  तथा  बिजली

 से  चलाई  जाती  है  ।  अब  इस  लाइन  का  विकास  संभव  नहीं  है  ।  हमने  यह  सुझाव  दिया  है  कि

 हथगामढ़िया  ale  रायरंगपुर  के  बीच  जिस  की  दूरी  ३५  मील  बड़ी  लाइन  बनाई  जाये  इससे  सीनी

 राज खार स्वान  सैक्शन  की  स्थिति  अच्छी  हो  जायेगी  तथा
 कम

 से  कम
 ५०  लाख  टन  की  क्षमता  बढ़

 जायेंगी

 श्री  सरेन्क्रताय  fetal  :  खानों  से  लगभग  १२०  लाख  टन  लौह  शभ्रयस्क  निकलता  है  कौर

 इस  कठिनाई के  कारण
 ३५

 लाख  टन
 वयस्क  उचित

 रूप  से  इधर  उधर  भेजा  जाता  है  ।  क्या

 उस  पूरी  मात्रा  को  लाने  ले  जाने  के  लिये  कोई  प्रबन्ध  किया  गया  है  ;  ताकि  खानों  की  निष्क्रिय

 क्षमता  का  भी  उचित  उपयोग  होने  लगे  ?

 श्री  मनुभाई  शाह
 :

 जहां  तक  रेलों
 की

 पूरी  क्षमता  की  बात  ae  उन्होंने  जितना  काम

 किया  है  उन  ग्राहकों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  रेलों  की  क्षमता  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।
 लेकिन  कठिनाई  यह

 है  कि  गैरसरकारी  खान  मालिक  आन्तरिक  उपयोग  के  लिये  ही  हमें  वयस्क  बेच  रहे  थे  ।  लेकिन

 क्योंकि  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  अपनी  खानों  का  विकास
 कर

 रहा  इसलिये  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०

 faa  aint  में
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 के  लगभग
 सभी

 झ्राडर  उसकी  खानों  को  दिये  जा  रहे  ह  ।  यही  कारण  है  कि  कुछ  स्टाक
 अधिक

 इकट्ठा  हो  गया  है  शर  उसका  उठाना  तभी  सम्भव  है  जब  कि  यातायात  बढ़े  |

 श्री  प्र०  ह्य  देव  :  राज्य  व्यापार  निगम  ही  केवल  वयस्क  का  निर्यात  करता

 सरकारी  खानें  देश  के  अरन्य  इस्पात  खानों  को  ही  माल  देती  ह  और  सरकार  चूंकि  खानों  के

 माल  को  भेजन  म॑  ही  अधिक  लगी  हुई  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  खानों  के  पास  जो  अतिरिक्त  माल  इकट्टा

 हो  गया  है  उसको  लाने  ले  जाने  के  लिये  सरकार  क्या  करेगी
 ?

 परनुभाई  शाह  :  हालांकि  काफ़ी  माल  इकट्ठा  हो  गया  है  किन्तु  खानों  के  काम को  ध्यान

 में  रखते  हुए  यह  कोई  भ्रमित  नहीं  है  ।  यह  ठीक  है  कि  यह  चिन्ता  का  विषय  है  ।  लेकिन हम  इस

 बारे  में  सम्बन्धित  मंत्रालय  तथा  हिन्दुस्तान  स्टील  से  बातचीत  कर  रहे  हें  कि  वे  उड़ीसा  की  इन

 खानों से  ही  माल  लें  ।  साथ  ही  हम  यह  भी  प्रयत्न  कर  रहे  है  माल  को  लाने  कौर  ले  जाने के

 लिये  काम  बढ़ाया  जाये  ।  ताकि  उनका  काम  अच्छी  तरह  चल  सके  ।

 दिल्‍ली  में  प्राविधिक  व्यक्तियों  का  अभाव

 1४०६.  att  बिशन  चन्द्र  सेठ  :  क्या  श्रम  र  रोजगार मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  प्रशासन  के  रोजगार  ak  प्रशिक्षण  निदेशालय  द्वारा

 किये  गये  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  दिल्‍ली  में  प्राविधिक  व्यक्तियों  का  भीषण

 श्र

 यदि हा ं[,  तो  इस  aaa  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  या

 उठाने  का  विचार  कर  रही

 TAA  शौर  रोजगार  मंत्रालय  सें  श्रम  मंत्री
 कोई  विशेष  सर्वेक्षण

 तो नहीं  किया  गया  ।  किन्तु  रोजगार  विपणन  सूचना  केन्द्र  तदा  रोजगार  दफ्तरों  के  प्रतिवेदन  से  यह

 पता  चलता  है  कि  भ्रनुभवी  प्राविधिक  व्यक्तियों  की  ate  अप्रवीण  )  भारी  कमी  है  ।

 तेजी

 के  साथ  होने  वाले  औद्योगीकरण  के  कारण  कोई  भी  उद्योग  ऐस ेव्यक्तियों  को

 उधार  नहीं  दे  सकता  |  उद्योग  को  प्रवीण  व्यक्तियों  की  भर्ती  करनी  चाहिये  ae  उन्हें  अनुभव

 पाने  का  ग्र वसर  दिया  जाना  चाहिये  ।  उसी  प्रकार  भ्र प्रवीण  व्यक्तियों को  भी  प्रशिक्षण  पाने  का

 अवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  यश  चन्द्र  सेठ  क्या  इस  बात  का  कोई  सर्वे  किया  गया  है  कि  किस  किस्म  के  आदमियों

 की  जरूरत  है दौर  कया  स्टेट  गवर्नमेंट  को  भ्रापने  लिखा  है  कि  उनसे  कोई  मदद  मिल  जाय
 ?

 श्री  हाथी  शौर्टेज  इन  इन  लोगों  की  है--व्यावसायिक  रिलेटिड  तमंचा

 कार्यकारी तथा  प्रबन्धक  सस

 ग्राही ।

 भी  बिशन
 चन्दर  मेरे  gat  प्रश्न

 का
 उत्तर  नहीं  दिया  गया  कि  क्यां  इस  बारे

 में  राज्य

 सरकारों  को  लिखा  गया  है  ताकि  वहां  से  कोई  मदद  मिल  जाय
 ?

 झर  यहां  की  ज़रूर यात
 को

 पूरा
 किया  जा  सके  ?

 मी
 हमी

 ही  गी

 कह  तो  प्रदेश की  बात  है  ।
 rere  aera  eS  a  यय

 wi
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 Ato  बनर्जी :  कया  प्रवीण  व्यक्तियों  तथा  प्रबन्धक  व्यक्तियों

 की
 कमी  केवल  दिल्‍ली

 में  ही  अथवा  सारे  देश  में  ही  इनकी  कमी  है
 ?

 fait  हाथी  :  प्रब  धधक  लेखापाल  शादी  की  सारे  देश  में  ही  कमी  है
 ।

 श्री  भक्त  दरशन  :  माननीय  मंत्रों  जी  ने  स्वीकार  किया  हूं  कि  दिल्ला  म  स्किल्ड  ट्र ड

 लोगों  की  काम  है  कया वहू वतलान वहू  वतलाने  को  कृपा  करेंगे कि  कितने  लोगों  a
 कुल  कमी

 और

 उसक  लिए  क्या  खास  इंतजाम  किया  जा  रहा  है  ताकि  यह  पूरा  हो

 श्री  हाथी  :  मेंने  बतलाया  तो  कि  स्कीम  बकस  का  एक्सपीरिएंस  स्किल्ड  बकस

 को  कमी है  ।  एम्प्लायर  ७-८  साल  का  fete  मांगते  हूं  ।  इस  तरह  के  एसपी  fess

 ह्ंड्स (३  एस्पलायमेंट  एक्तचज  म  नहीं  प्रात  हे  लेकिन  नये  स्किम्ड  वकस

 अध्यक्ष  महोदय :  नहू  संख्या  पूछ  रहे  हें  कि  कितनी  है  ?  झ्र गर  श्राप  को  मालूम  हो  तो

 वाला  दिये  ।

 श्री  व्यावसायिक  प्रविधियों  तथा  रिलेटिड  कर्मचारियों  के  aREc  स्थानों  के  लिये

 सूचना  प्रसारित  की  गई  थी  जिसमें  से  १६०७  स्थानों  की  पूर्ति  हुई  ।  इन  व्यक्तियों की  १२  .  २  प्रतिशत

 की  कमी  है  BHATT  के  मामले  में  ३३  .  ६१  प्रतिशत की  कमी  है  ।  इसलिये इन  दोनों  श्रेणियों

 में  ४५.६१  प्रतिश्त  की  कमी  है  |

 श्री  इमाम  लाल  दिल्ली  के  श्रास  पास  उद्योगों  की  संख्या  बढ़  रही  है  और  विंमान

 उद्योगों का  विकास  हो  रहा  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  निश्चय  हू  कि  प्रविधिक  व्यक्तियों
 की  मांग  बढ़ेगी  तो  इस  बढ़ती  हुई  मांग  की  पूति  के  लिये  कया  किया  जायेगा

 ?

 vat  हाथी  :  तीसरी  योजना  के  पन्त  तक  ३१८  औद्योगिक  प्रविधिक  संस्थाएं  खोली  जायेंगी

 और  उनमें  लगभग  ?£  लाख  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  किया  जायेगा  ।

 फ्लो  भागवत  झा  आजाद  जो  कमी  बताई  गई  है  वह  काफ़ी  अधिक  है  तो  दिल्‍ली  में  सरकार

 ने  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  तथा  वाद  को  देश  की  कमी  को  पूरा  करने के  लिये

 कार्यवाही  की

 श्री  हाथी
 :

 इसके  लिये  हम  प्रशिक्षण  संस्थाएं  खोल  रहे  है  ।

 मीथेन  को  कपड़े  का  निर्वात

 [  श्री  बसुमतारी  :

 t#¥eor,  ह  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 |  श्री  (aaa  atfear  :

 ‘ Lat
 amare  सिंह

 :

 क्यां
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ब्रिटेन  में  भारतीय  कपड़े  के  में  कमी  करने  का  प्रस्ताव है

 यदि  तो  ऐसे  प्रस्ताव  का  विरोध  करने  के  लिये  भारत  सरकार  का  कार्यवाही
 का

 विचार
 शौर

 एएए  एएएल्‍एएएस्‍  एएए
 tye  अंग्रेजो  में
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 इस  प्रकार का  प्रस्ताव  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  के  लिये  किस  प्रकार  सहायक

 होगा  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 इंगलिस्तान  में  किये  जाने  वाले  भारतीय  कपड़े  के  कोटे  में  कमी  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  लेकिन  कुछ  देशों  से  जिनमें  भारत  भी  सम्मिलित  कपड़े  का  करने

 के  लिये  बातचीत की  जा  रही  है  ताकि  स्थिर  हो  सके  ।  इस  बारे  में  सरकार  ने

 विचार  वहां  की  सरकार  को  बता  दिये  हें  ।

 श्री  बताया  गया  है  कि  कुछ  बातचीत  चल  रही  है  ।  ये  बातचीत किस  से  चल

 रही  हैं  तथा  उनका  क्या  परिणाम  रहा ।

 श्री  मनु भाई  शाह  :  यह  सवाल  इंगलिस्तान  के  बारे  मे ंहै  भर  उसी  से  बातचीत

 चल  रही  है  ।

 कम्स
 शी  हंस  बस ग्रा  :  क्या  इंग्लैंड  के  कपड़ा  उत्पादकों  1  भारत  से  कपड़ा  मंगाने

 के  बारे  में  विरोध  किया  है  कौर  इस  सम्बन्ध  में  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  से  एक

 प्रतिनिधि  मंडल  भी  मिला  था  ।  क्या  यहीं  कारण  है  कि  इसी  के  कारण  वहां  अवरोध

 उत्पन्न गया

 श्री  मतुभाई  ME:  यह  सच  है  ।  लेकिन  दोनों  देशों  के  बीच  एक  समझौता  हो  गया  है  किं

 Reo  लाख  कपड़े  का  गिराया  इंगलेंड  इसमें  ११०  लाख  गज़  हथकरघा  कपड़ा

 सम्मिलित  नही ंहूं  ।  ऐसी  arr है  कि  यह  प्रबन्ध  १९६५  तक  तो  चलेगा  ही  ale  उसके  बाद

 फिर  से  विचार  किया  जायेगा ।

 श्री  भागवत  झा  क्या  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन  द्वारा  साझा  बाज़ार  में  सम्मिलित

 हो  जाने  से  हमें  काफ़ी  हानि  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही

 जा  रही  है  कि  इस  हानि  होने  से  पूर्व  ही  हमारा  माल  वहां  पहुंच  जाये  ?

 श्री  सुभाष  शाह  यह  ठीक हैं  कि  देश  के  बाहर  के  माल  पर  ३०  प्रतिशत  का  शुल्क

 लग  जाने  से  जिसकी  घोषणा  कभी  ब्रसेल्स  में  हुई  हमारी  स्थिति  बड़ी  कठिन  हो  जायेगी  ।  इसीलिये

 हम
 न

 केवल  साझा  बाज़ार  से  ही  बातचीत  कर  रहे  हें  बल्कि  यूरोप
 के  सभी

 बड़े  देशों से  भी
 बातचीत

 कर  रहे  हूँ  ताकि  हम  ot  काफ़ी  समय  तक  भारी  हानि  से  बच  सकें  ।

 श्री  यशपाल  fag  :  क्या  यह  सही  है  कि  भारतीय  मिलों  का  कपड़ा  यहां  स्पेयर  पड़ा  हमरा  है

 aire  फिर  भी  हम  कपड़ा  बाहर  से  मंगाते है  ?

 श्री  सतुभाईशाहू  कपड़ा  बाहर  से  बिल्कुल  नहीं  मिलों  का  कपड़ा  भी  स्पेयर

 नहीं  पड़ा  है  क्योंकि  उसकी  देश  में  बाहर  काफी  मांग  है
 ।  बाहर से  तो  कोई  कपड़ा  नहीं  मंगाया

 जाता  |
 नएणएयतएंग।एएਂ

 मल  ्र aa  में
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 विभिन्न  मंत्रालयों  में  समन्वय

 +

 श्री  हरिशचन्द्र माथुर  :

 यदा पाल  सिंह
 :

 T*¥ Yo.
 |  डा०  लक्ष्मी  अलल

 प्री
 श्याम  लाल  सर्राफ  :

 क्या  बिना  विभाग  के  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  के  बीच  अधिक  अच्छा  समन्वय  करने  कौर  कुशल

 कार्य  प्रणाली  लागू  करने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  विशेष  संगठन  स्थापित  किया
 है

 या  वर्तमान  संगठनों

 में  कोई  सुधार  किया  ae

 उस  प्रयोजन  के  लिये  कौन  सी  प्रणाली  थी  शौर  अब  क्या  सुधार  किये

 tian  दिमाग  के  मंत्री  ति०  त०  :  कैबिनेट  सचिवालय  '  में

 एक
 विशेष  श्रमिक  समन्वय  विभाग  की  स्थापना  की  गई  है

 ।
 यह  विभाग

 इन
 मामलों  का  श्रमिक क  यकीन  अ

 समन्वय  करे  '  जो  समय  सनथ  पर  प्रधान  मंत्री  उसको  भेजेंगे  |

 यह  संगठन  सरकार  के  उन  विभागों  के  बीच  समन्वय  का  कार्य  करेगा  जो  arly  मामलों

 का  कार्य  करते  हैं  |  ATH  यह  संगठन  आंकड़े  एकत्रित  करने  में  लगा  हुआ  है  ।  इसके  काम  को

 देखते  हुए  wit  ag  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  इसे  भ्र पने  काम  में  कुछ  सफलता  मिली है
 श्रौर न  कुछ

 कहना  ही  प्रभी  ठीक  होगा  |

 श्री  हरिश्चन्द्र सुधार  :  तो  इसका  झ्  यह  gar  कि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  सौंपे  गये  काम

 के  अतिरिक्त  यह  काम  नहीं  ले  सकता  |  यदि  हां  तो  इस  विभाग  को  किस  प्रकार  के  काम  अथवा

 कठिनाइयां  सौंपी  गई  हैं  ate  क्या  वह  मंत्री  महोदय  तथा  उनके  अधीनस्थ  कर्मचारियों  के  लिये

 काफी काम  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  में  इस  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  |

 श्री  हु रिइचर  माथुर  :  का  यही  तो  विशेष  उद्देश्य  है  ।

 pata  महोदय  :  किसी  मंत्री  के  पास  काफ़ी  राय  है  या  यह  देखना  प्रधान  मंत्री  का

 काम  नहीं  है  ।  इसकी  चर्चा  यहां  नहीं  होगी  ।  सभा  में  यह  निश्चित  नहीं  होना  है  कि  किस  मंत्री  को

 कितना  काम  देना  है  कितना  नहीं  देना  है  ।  यह  तो  प्रधान  मंत्री  का  काम  है  ।  वह  किसी  मंत्री

 को  कास  देते  हैं  या  कुछ  कम  काम  देते  हैं  ।

 हरि  विष्णु  कासतः  सवाल  यह  है  कि  कया  मंत्री  के  पास  पुरा  काम  या  कम  काम  है  ?

 गभ्रप्यक्ष  महोदय  :
 इसकी  चर्चा  यहां  नहीं  होगी  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :  यह  प्रदान  प्रधान  मंत्री  को  सम्बोधित  किया  गया  था  ।  बाद  में  यह

 a
 प्रदान  बिना  विभाग  के  मंत्री  से  पूछा  गया  ।  जब  कोई  नया  विभाग  अथवा  मंत्रालय  खोला  जाता  ह
 तो

 संसद  से  भी  पूछा  जाता  है  शर  आजकल  उस  विभाग  के  पास  कितना  काम  है  ?

 अध्यक्ष
 यदि  उसके  बारे  में  कोई  प्रकाशित  प्रतिशत  दन  नहीं  है  तो  वह  यह  पूछ  सकते

 हैं  कि  इस  विभाग  को  कया  काम  दिया  गया  है
 ।

 में  इस  प्रदान  का  विरोध  करता  हूं  कि  उनके  पास

 काफ़ी  काम  है  अथवा  नहीं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  हरिश्चन्द्र  मेरा  प्रदान  यह  है  कि  प्रधान  मंत्री  जो  काम  देते  हैं  क्या  उसके  अतिरिक्त

 वे  झर  भी  काम  ले  सकते  हैं  नहीं  |

 श्रिया  महोदय
 :

 इसका  उत्तर  दिया  जा  सकता  है  |

 गंदी  ति०  त०  भर  कोई  काम  लेने  में  इस  विभाग  को  कोई  नहीं  है  ।

 प्रधान  मंत्री  जो  काम  देते  हैं  प्रश  वे  विविध  प्रकार के  हैं  जैसे  रेलवे  कोयला  उत्पादन

 श्र  उसका  प्रा वा गमन  इरादी
 |

 यह  विभाग  जो  काम  देखना  चाहता  हे  उसे  इससे  कोई  नहीं
 रोक

 सकता  |

 fat  ~ oe  माथुर
 :

 इसका  यह  हुमा  कि  पूर्ण  समन्वय  का  उत्तरदायित्व

 प्रधान  मंत्री  पर  है  ।  झ्र ौर  इस  विभाग  के  सभी  प्रतिवेदन  प्रधान  मंत्री  को  दिये  जायेंगे  ।  अथवा

 क्या  वे  किसी  ३  संगठन  को  दियें  जायेंगे  अथवा  सम्बन्धित  मंत्री  को  दिये  जायेंगे  ।

 fait  ति०  तक  कृष्णमाचारी  :  प्रधान  मंत्री  ही  वास्तव  में  एक  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  समन्वय

 कर  सकते  हैं  या  कोई  tay  व्यक्ति  जिसे  वह  यह  अधिकार  ऐसी  स्थिति  में  यह  स्वाभाविक  है

 कि  वह  प्रधान  मंत्री  को  भ्र पना  प्रतिवेदन  दें  और  मंत्रिमंडल  को  दें  तौर  यदि  यह  नहीं  द्वारा  तो

 वह  मैत्री भाव  के  आ्राधार  पर  अन्य  मंत्रियों  को  इसके  लिये  तैयार  कर  सकता  aa  वह  उन्हें

 इसके  लिये  तैयार  कर  भी  सकता  है  ऐसी  स्थिति  में  उसे  प्रतिवेदन  देने  की  आवश्यकता  नहीं

 यदि  प्रधान  मंत्री  अथवा  मंत्रिमंडल  चाहे  तो  वह  प्रतिवेदन  देने  के  लियें  कह  सकता  है  ।

 श्री  याम  लाल
 क्या  इस  विभाग  की  स्थापना  सरकार  के  दूसरे  विभाग

 की
 श्रमिक

 कार्यवाहियों  के
 उन

 पर  प्रतिबंध  प्रथम  नियंत्रण  का  सूचक  है
 ?

 श्री  ति०  wo  विचार  तो  यही  है  ।  सरकार  की  श्रमिक  कार्भवाटवों  की

 गतिविधियों  पर  नियंत्रण  करना  ही  इसका  उद्देश्य  है  ।

 श्री  यदा पाल  fag  :  क्या  माननीय  मिनिस्टर  विदाउट  पोर्टफोलियो  का  ध्यान  खाद्य  मंत्री

 के  उस  वक्तव्य  की  गया  है  जिसमें  उन्होंने  फरमाया  है  कि  खाद्य  मंत्रालय  को-ग्रारडिनेशन  स्कीम

 के  मातहत  नहीं  |  क्या  खाद्य  मंत्रालय  इस  स्कीम  के  मातहत  है  या  नहीं  ?

 महोदय  :  क्या  यह  सवाल  है  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  बं
 दे  शिक

 कार्य
 मंत्री  तथा  श्रध्दा क्ति  जवाहरलाल

 :

 मैं  यह  कहने  वाला  था  कि  मेंने  यह  बयान  देखा  नहीं  है  ।  लेकिन  कोश्नारडिनेशन  स्कीम  में  तो  सारी

 गवर्नमेंट  ही  श्री  जाती  है  ।  लेकिन  जो  खास  तौर  से  लिख  कर  fear  गया  था  उसमें  कुछ  खास

 चीजों  का  जिक्र  था  जैसा  कि  tat  बतलाया  गया  है  ।  में  उन  चीजों  को  याद  से  तो  नहीं.कह  सकता

 लेकिन  जहां  तक  मेरा  ख्याल  है  कोल  को  तरफ  खास  तवज्जह

 देने  के  लिए  लिखा  गया  था  ।  लेकिन  ora  तौर  से  यह  ठीक  है  कि  सब  इस  काम  में  मदद  करे ं।

 श्री  विद्याचरण  aa  क्या  समायोजन  के  लियें  नियम  बना  लिये  गये  तथा  मंत्री  को

 काम  करने  के  लिये  कोई  कार्यालय  दिया  गया  है  ।

 प्री  ति०  ao
 प्रक्रिया  नियम  मौजूद  हैं  ।  समन्वय  विभाग  के  काम  करने

 के  निर्देशित नियम  हैं  ।

 +a  अंग्रेज़ी  में
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 शनी  हरि  from  कामत
 :

 क्या  राजधानी  में  विद्यत  संभरण  के  बारे  में  जो  धांधली  चल  रही  है

 वह  इस  बात  का  जागृत  प्रमाण  नहीं  है  इस  संबंध  में  अच्छा  समन्वय
 al  कार्यकुशलता  बरती

 जा  रद्दी  है  या  यह  उसके  भाव  का  द्योतक  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  अ्ण दा क्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 इसका  इस  प्रश्न  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 श्री  हरि  कामत
 :

 इस  प्रदान  का  इससे  संबंध  है  सरकारी  विभागों  में  पारस्परिक

 समायोजन है  ही  नहीं  ।

 ja  स०  ला०  कया  मंत्री  जी  के  लिये  कुछ  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  भी  व्यवस्था

 foe  महोदय :  माननीय  सदस्य  इस  बात  का  ध्यान  नहीं  रखते  कि  सभा  में  क्या
 हो

 रहा

 है  झर  किस  प्रकार  के  प्रदान  पूछे  जा  रहे  प्रदन
 ।

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  निर्यात

 श्री  सुबोध  सदा  :

 peered  श्री  स०  न्र ०  सामन्त :

 |  श्री  म०  ato  द्विवेदी  :

 भी  ब०  कु०  दास  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  आयात  में  ५०  परसेंट  कटौती  का  लघु  उद्योगों  पर  कोई  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  उन  पर  किस  प्रकार  प्रभाव  पड़ेगा  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  भ्र भ्या वेदन  मिला  है  ;  कौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 तथा  उद्योग  मालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनो ंle  (waz  ye

 पैमाने  के  उद्योगों  पर  आयात  में
 की

 गई  ५०  प्रतिशत  कटौती  का  क्या  प्रभाव  होगा  यह  भ्र भी  नहीं

 जाना  जा  सकता  है  ।

 जी  नहीं  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ja  सुबोध  क्या  यह  सच  है  कि  oars  की  कटौती  के  कारण  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों
 का

 उत्पादन
 कम

 हो  गया  तथा  इससे  बेरोजगारी  बढ़  रही

 श्री  कानूनगो
 :

 इसका  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  है
 ।  उपलब्ध

 होने पर  कटौती  समाप्त कर  दी  जायेंगी  ।

 pert  सुबोध हु  कया  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  आयात  की  कटौती  के  कारण  छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों  का  उत्पादन  कम  हो  जायेगा  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगपतियों  को  घाटा  उठाना  होगा

 तथा  इसे  पूरा  करने  के  लिये  व  चीजों  की  are
 बढ़ा

 देंगे
 2

 saa  अंग्रेजी  में



 १२२०  उत्तर
 "

 १८  ERX

 श्री  यह  स्पष्ट  हूं  कि  कच्चे  माल  के  आयात  की  कटौती  से  दिक्कतें  पैदा  होंगी  ।

 तथापि  इस  संसाधनों  के  उपलब्ध  होते  ही  हम  इस  कटौती  में  कमीਂ  कर  रहे  हैं  |

 श्री स०  चे  नरन  के  भाग  के  उत्तर  के  संबंध  में  क्या  मंत्रालय  को  इस
 झा दाय का  झ्र भ्या वंदन  दिया  गया  है  कि  कुछ  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  मशीनें  तथा  अरन्य  वस्तुएं

 खरीदने  के  लिये  थोड़ा  सी  भी  विदेशी  मुद्रा  नहीं  दी  जा  रही  है  ।

 श्री  हम  यथासंभव  छोट  पैमाने ने  के  उद्योगों  के  लिये  मशीनों  की  व्यवस्था  करेंगे

 तथापि  संसाधनों  के  उपलब्ध  होने  तक  कठिनाई  रहेगी
 ?

 श्री  ला०  क्या  इम्पोर्ट  में  इस  कट  की  वजह  छोटी  इंडस्ट्रीज़ में  जो  स्टाफ़

 काम  करने  वाले  लगे  हुए  उनमें  से  बहुत  से  रोजगार  हो  जायेंगे
 ?

 यदि  तो  क्या  मिनिस्टर

 साहब  ने  इस  बात  का  अनुमान  लगाया  है  कि  कितने  लोग  बेकार  होंगे
 ?

 श्री  कानूनगो  :  इसका  हिसाब नहीं  है

 fat ब्र  Fo  दास  :  क्या  यह  कटौती  केवल  मशीनों  के  संबंध  में  की  गयी  है  या  सभी  seal

 श्री  कानूनगो  :  सभी  वस्तु भों  के  संबंध  में  की  गयी  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  श्रायात  करने  को  कुल  कितनी  राशि

 की
 आवश्यकता

 होगी  ?  क्या  उन्हें  प्रोत्साहन  देने  की  नीति  को  ध्यान  में  रखते  छोटे  पैमाने के

 उद्योगों  के  बारे  में  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :

 हमने  यथासंभव  मांग  पुरी  करने  की  कोशिश  की  है  ।  विभिन्न प्रकार  के

 उद्योगों  के  बीच  आयात  का  अनुपात  निकालना  बहुत  कठिन  होगा

 +  चाय पर  कर

 1४१३
 श्रीमती  ज्योत्सना

 Lait
 Jo  च्०  बुझा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  टी  cared  असो सिये दन  के  अध्यक्ष  ने  एसोसियेशन  की  रजत  जयन्ती

 के
 अवसर  पर  सरकार  से  यह  आग्रह  किया  था  कि  वह  चाय  उद्योग  पर  करों  के  बाहुल्य के

 प्रभाव

 की  छानबीन  करने  के  लिये  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  नियत  करे  ;  ak

 यदि  तो  इस  मांग  पर  सरकार  का  क्या  निश्चय  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्ट्रीय  व्यपार  मंत्री  सुभाष
 :

 )

 शर  सरकार  को  समाचार  पत्रों में  इस  प्रायः  का  समाचार देखने  को  मिला  है  ।  सरकार  समिति

 नियुक्त करना  श्रावक  नहीं  समझती  |  यह  सारी  बातें  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  देख  ली  जाती

 हैं  ।

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  सरकार  को  जिले  में  चाय  उद्योग  की  कठिनाइयों  का

 पता  है  |  क्या  सामान्य  चाय  प  दा  करेने  वालों  का  एक  बग  इस  निर्यात  प्रोत्साहन  रियायत  से  लाभ

 नहीं  उठा  सका है  ।
 क्या  सरकार  चाय  उद्योग  के  इस  वर्ग

 को
 लाभ  देने  के  लिये

 उचित
 व्यवस्था  कर

 रही है  ?

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री  मनु भाई  जाह  :  ware जिले  में  चाय  उद्योग  को  कई  बार  रातें  मिल  चुकी हैं  ।  पिछले

 बजट  wie  वित्त  विधेयक  में  उन्हें  काफी  राहत  मिल  चूकी  हैं  ।  उन्हें  पर्याप्त  समझा गया  है

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  तथापि इस  रियायत  से  भी  सामान्य  चाय  के  उत्पादकों  को  कोई

 लाभ  नहीं  हुमा है है  ।

 श्री  सन भाई  दाह  हमने  यह  प्र ग्रे तर  रियायत  केवल  न्य  चाय  के  लिये

 ही  की  है

 प्राकृतिक  तथा  संश्लिष्ट  रबड़  का  उत्पादन

 +

 TES YY.  jm
 मे०  Fo

 कुमारन
 :

 श्री  कर  वं०  राघवन

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  छुपा  करेंगे कि

 क्या  देश  में  प्राकृतिक  तथा  संश्लिष्ट  रबड़  के  उत्पादन  का  समन्वय  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  सामने  है  ;

 उद्योग  के  निर्माण  सम्बन्धी  अंग  का  विकास  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या

 कार्यवाही  करने  का  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सनुभाई  :

 देश  में  प्राकृतिक  at  कृत्रिम  रबर  के
 उ
 उत्पादन  की  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  समन्वय  किया

 गया  |

 इस  उद्योग  तथा  इस  a  सम्बन्धित  पहलुओं  के  बारे  में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 ८  ९३ हमारे  देश  में  प्राकृतिक  रबर  का  वर्तमान  उत्पादन  २७,  ध  ध  ६  बेन  टन  है  |  रबर  का  सामान

 बनाने  वाले  उद्योगों  द्वारा  सभी  प्रकार  के  रबड़ की  खपत  बताने  बाला  एक  विवरण  इ  स  प्रकार

 है  :--

 सिवाय  मालिक  cq  में

 ee ee,  उत्पादन

 a  कृतिक  क्षत्रिय  परिवर्तित  योग  प्राकृतिक

 qq  स्ब  रबर  रबर  सबर  का

 कलाातल्‍एईगल्‍ श एएल्‍एएएएएआआणण  आसलटटनटलਂ
 उत्पादन
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 यह  ज्ञात  होगा  कि  रबर  की  माँग  कौर  संभरण  के  बीच  काफी  जा  रहा  है  ।  टायर  श्र  रबर

 निर्माण  उद्योग में  वृद्धि  होने  पर  इस
 अन्तर  में

 ate  भी  वृद्धि दहो गी  ।  अनुमान है  कि  १९६५-६६  तक

 सभी  प्रकार  के  रवि  की  साँग  बढ़  कर  १४००००  टन  तक  बढ़  जायेगी  |  जबकि  PE GA-RE  तक

 प्रकार  के  रबर  की  जिस  में  कच्चा  बरेली  क  रखाने  में  उत्पादित  क्रीम  रबर

 शर  पुनरावृति  रबर  भी  शामिल है  ।  अधिकाधिक  €००००  टन  है  |  इसी  कारण  क्रीम  रबर

 की
 अतिरिक्त  क्षम

 त  के  लिये  लायसेंस  दिये  जा  रहे  हैं  ।  कृत्रिम  at  का  एक  कारखाना जिस  में

 एस०  बी०  प्यार  टायप  का  रबर  तथा  जिसे  ३००००  टन  की  क्षमता  का  लायसेंस दिया  गया

 हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  में  बरेली  नामक  स्थान  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  समान्य  प्रयोजन  के  लिये
 काम  ताने  वाले  छात्र  रबर  के  एक  दो  ग्न्य  कारखानों  को  भी  लायसेंस  दिया  जा  रहा  है  ।

 शी  मे०  क०  कुमारन  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  छोटे  पमाने  के  रबर  उत्पादन

 कर्ताओं  को  कभी  भी  नियंत्रित  कीमत  नहीं  मिल  रही  तथा  कृत्रिम  रबर  के  बागान  में  और  ahs

 संख्या  में  प्रा  जाने  से  कीमतों  के  अधिक  गिरने  की  संभावना  क्या  सरकार  उन्हें  नियंत्रित  कीमतें

 का  प्रयत्न  करेगी  ?

 श्री  सुभाष  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  झ्राँतरिक  माँग  व  संभरण  में  श्रभी  भी  बहुत

 अतर  है  तथा  भविष्य  में  यह  अन्तर  इतना  बढ़  जायेगा  कि  इस  बात  की  कोई  संभावना  नहीं  है
 कि

 भविष्य  में  नियंत्रित  कीमतों  की  ate  कमी  होगी  ।  अपितु  कठिनाई  यह  है  कि  प्राकृतिक  ate

 faa  रबर  की  कीमतों  पर  कैसे  रोक  लगाई  जाये  ।

 fat  मे०  क०  कुमारन  :  दूसरी  योजना  में  ट्रावनकोर  रबर  ई  के  विकास  शर

 करण  की  एक  योजना  शामिल  की  गई  थी  ।  लेकिन  कुछ  नहीं  किया  गया  |  क्या  इस  सम्बन्ध  में

 तीसरी  योजना  में  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 श्री  सुभाष  शाह  हम  ने  कहवा  चाय  के  छोटे  पैमाने  के  उगाने  वालों  को  ऋण

 संबंधी  सुविधायें दी  यह  अनुदेश  जारी  किये  गये  हैं  कि  इन  के  प्रति  ate  ग्रीक  सहानुभूति बरती

 जाये  |  गर्त  यह  कहना  गलत  है  कि  उन्हें कम  सुविधायें दी  गई  हैं  ।

 शनी  Ao  कण  कुमारन  :  यह  जानना  चाहता  था  कि  क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 न्ावन्कोर  रबर
 वस

 के  विकास  कौर  उसके  आधुनिकीकरण की  कोई  योजना  शामिल  की  गई  है  |

 शनी  मतुभाई  काह  :  दूसरी  योजना  में  रबर  संबंधी  योजनायें  को  are  प्रतीक  बढ़ाया  गया

 है  तथा  उसे  तिगुनी  राशि  दी  गई  है  ।  तीसरी  योजना  में  भी  ब्याज  तथा  ऋण

 यता  संबंधी  कई  सुविधायें  दी  गई  हैं  ।

 श्री  मे ०  कठ  कुमारन  :  मेरा  प्रदान  रबर  के  सामान  के  निर्माण  के  संबंध  में  था  |

 श्री  सुभाष  शाह
 :

 रबर  के  सामान  के  उद्योग  का  उत्पादन  पिछले  ६ वर्षो ंमें  ५  करोड़ से  बढ़

 कर  १३०  करोड़  हो  गया  है  ।  खपत  १९५४ में  २८०००  टन  थी  जो  बढ़  कर  EXooo  टन  हो  ग  |

 श्री  भागवत  झा  सरकार  माँग  कौर  खपत  के  वर्तमान  अंतर  को  दूर  करने  के  लिये

 जोकि
 ३६०००

 मीट्रिक  टन  बरेली  के  कारखाने  के  क्या  करने  का  विचार  कर  रही
 ह

 ?

 fra  अंग्रेजी  i
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 fet  मनु भाई  शाह
 ।

 उतम  प्रकार  के  क्रीम  रबर  के  उत्पादन  की  कूछ  प्राय  परियोजना

 विचाराधीन हैं  ।

 महलोनोवीस  समिति

 +-

 मुरारका

 |  श्री  का०  ना०  तिवारी

 |  श्री  wea  न

 भामवत  -  झा  ध्राज्ताद

 श्री  लाल  सर्राफ

 ४१४५.  श्री  यदा पाल  सिह

 श्री  पाण्डेय
 :*

 श्री  दी०  चल  फार्मा  :

 थ्री  नाथ  पाई

 श्री  मुहम्मद  इलियास

 श्री  ही०  Alo  मुकर्जी

 श्री  उसा नाथ |

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 क्या  सम्पत्ति  संकेन्द्रण  सम्बन्धी  महलोनोवीस  समिति  ने  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट

 य

 यदि  तो  उस  की  yer  उप पत्तियाँ क्या  हैं  ;  Wis

 क्या  उस  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  जायेगी
 ?

 तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  (  )  जी  नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सरकार  द्वारा  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  पर  ही  इस  कौर  निश्चय  किया  जा  सकेगा  ।

 TAA:  क्या  सरकार का  ध्यान  समाचारपत्रों में  प्रकाशित  उस  संवाद  की

 आकर्षित  gat  है  जिस  में  प्रतिवेदन  का  एक  अंश  उद्धत  किया  गया  था  शौर  कहा  गया  था  कि  प्रति

 वेदन  सरकार  को  एक  दो  दिन  में  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा
 ?

 श्री  चे०
 रात  पट्टाभिरामन्‌  :

 कदाचित
 माननीय  सदस्य  प्रतिवेदन  का  जिक्र  कर  रहे  हैं

 ।

 यह  संच  है  कि  कई  सारिणियों  का  एक  मस्जिदे  जिस  पर  सरकार  को  बहुत  गौर  करने  की

 इसका  समिति  के  ६  सत्रों  में  विचार  किया  गया  ।  कुछ  अस्थायी  fae  किये  गये  तथा  उन

 की  जाँच  की  गई
 ।

 इस  संबंध  में  प्रतिष्ठित  जानकारी  एकत्र  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 समिति  को  इतना  समय  क्यों  लग  रहा  है  ।  वह  शीरानी  बैठकें  स्थगित

 क्यों  करती  जा  रही  है
 ?

 गयी चे०
 1०  पट्टाभिरामन्‌  :  कुछ  विशेषज्ञों  को  समिति  में  बुलाया  जाता  है  उन्हें  आदेश

 नहीं  दिया  जा  सकता  है
 का  काय  समाप्त  हो  गया  है  ।

 प्रतिवेदन  में  कई  महत्वपूर्ण  परिशिष्ट

 ग्र  -~ >  शामिल  किये  जायेंगे
 |

 उन  के  संग्रह  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 अंग्रेजी  में

 1651  (Ai)
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 श्री  विभूति  मिश्र  :  जब  यह  काम  इतना  जरूरी  तो  सरकार  द्वारा  नियुक्त  इस  कमेटी  को

 ari  रिपोर्ट  देने  में  इतनी  देर  लगाने  की  क्या  जरूरत  है
 ?

 are  स्थिति  यह  है  कि  एक  जगह  धन

 इकट्ठा  हो  रहा  है  दूसरी  जगह  गरीबी  बढ़  रही  है  ।  इस  समस्या  की  इम्पार्टन्स  को  देखते हुए

 सरकार  इस  बारे  में  जल्दी  कयों  नहीं  करती  है
 ?

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन  विभिन्न  आँकड़ों  का  समिति  द्वारा  परीक्षण  किया  जा  रहा  है
 ।

 एक  मस्जिदे  पर  ६  बैठकों  में  विचार  किया  गया  ।

 भक्त  दीवान  :  क्या  यह  अफवाह  सच  है  कि  समिति  के  सदस्यों  में  गम्भीर  मतभेद  है
 ।

 fat  चे०  To  पट्टाभिरासन (ई :  हमें ऐसी  किसी  अफवाह  का  पता  नहीं है  ।

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ाद  :  क्या  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  संवाद  की  कौर  आकर्षित

 हू  कि  उन्होंने  साउथ  एवेन्यू  क्लब  में  संसद  सदस्यों  के

 समक्ष  भाषण  देते  हुए  यह  कहा  है  कि  हमारी
 हू 1क अचप्द्ठा शर्थ-व्यवर्थ  में

 कई
 एएचच्य न्टिय

 ह  उ

 हास
 पढी

 ता  वर  स्थानों  गे  Selle
 ही

 रहा  कार सरकार इत  देखते  हुए  समिति  से  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  तत्काल  प्रतिवेदन  मांगेगी ?

 चिशती  चे०  राठ  पट्टाभिरामन :  मुझे  विश्वास  है  कि  प्रतिवेदन  शीघ्र  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 sito  Pat dos Helaata aT  को  एक  विशेषज्ञ के  रूप  में  अपनी  राय व्यक्त  करने  का  पूर्ण  अधिकार  है  ।

 part  इमाम  लाल  सर्राफ
 :

 क्या  विकासशील  श्रेय-व्यवस्था  को  देखते  हुए  इस बात  का  प्रयत्न

 किया  गया  है  कि  किसी  विद्वेष  aq  में  सम्पत्ति  का  केन्द्रीकरण  न  हो  जैसे

 श्रव्य  महोदय  उदाहरण  देने  की  आवश्यकता  नहीं  हैं

 ato  तिवारी  क्या  sa  प्रतिवेदन  का  एक  ग्रंथि  समाचारपत्रों  में  प्रकाशि

 ी  चुका  तथा  ६  प्रतिश्त  व्यक्तियों  की  अय  १९  रु०  प्रति  माह  से  भी  कम  है  ।

 श्री  चे०  पट्टाभिरामन :
 प्रतिवेदन

 प्रभी  प्राप्त  नहीं  हु है
 |  यह  किसी = व्यक्ति

 की

 सुन्दर  कल्पना  हो  सकती है

 श्री  यदा पाल  सिह  इस  कमेटी  ar  रिपोर्ट  को  प्रेक्टिकल  शेप  देने  त  लिए  क्या  सरकार
 ) aa  बात  के  लिए  तैयार  हैं  कि  शहरी  जायदादों  का  भी  सीलिंग  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  रिपोर्ट  तो
 आने  दीजिये

 ।

 दी०  do  शर्मा :  क्या  सम्पत्ति  वितरण  की  व्यवस्था  तेज़ी से  बद दल  रही  है  प्रौर  जब  तक
 प्रतिवेदन  मिलेगा  aa  तक  वह  निर्थक  हो  जायेगा  ?

 श्री  स०  मो ०  बीजों  :  सरकार  तीसरी  योजना  में  सम्पत्ति  के  केन्द्रीकरण  को  रोकने  के

 लिये  क्या  अ्रग्रतर  श्राइन  कर  रही  है
 ?

 पंश्रव्यक्ष  महोदय  :  हम  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  तथा  सम्पत्ति  के  केन्द्रीकरण  के  सम्बन्ध

 का
 में  अन्य  wd  पर  चर्चा  नहीं कर  रहे  हैं  ।

 a

 श्र  ग्रेजी  में
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 | द्  aq  में  निरुद्ध  भारतीय  व्यापारी

 १६.  मी  हरि  विष्णु  कामत
 रामेश्वर  टाटिया  :

 बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  भरेंगे  कि  :

 क्या  तिव्बत  में  भारतीय  व्यापारी  चीनी  प्राधिकारियों  द्वारा  रोक  लिये  गये

 यदि  तो

 उन  के  निरोध  के  क्या  कारण  मौर

 क्या  सरकार  द्वारा  उन  के  प्रत्यावर्तन  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  :  और  वेवल  एव

 भारतीय  ष्यापारी  को  चीनी  भ्र धि कारियों  द्वारा  बाहर  निकलने  की  अनुमति  नहीं  दी  गयी  ।  wea

 वह  भारत  लौट
 wa

 हैं
 |

 SQEH  धा र  पर  भारत  जाने  की  भ्र नुम ति  नहीं  दी  गयी  कि  उसा  विरुद्ध  एक  भूटानी

 राष्ट्रिक  की  शिकायत  की  जांच  की  जा  रही  थी  ।

 सरकार  ने  ल्हासा  स्थिति  वाणिज्यिक  दूत  के  द्वारा  चीनी  अधिका  रियों  को  कड़ा  विरोध  पत्र

 भेजा  जिस  फलस्वरूप  उसे  भेजਂ  दिया  गया  ।

 गयी हरि  विष्णु  कामत  :
 व्या  यह  संच  है

 कि
 तिब्बत  में  हमारे  बहुत  से  व्यापारियों

 भारतीय

 मुद्रा  के  way  ठहरा  देने  कौर  तिब्बत  में  भारतीय  व्यापारियों  को  बस्तियों  को  जब्त  कर  लेने  के

 स्थिति  बहुत  खराब  हो  गयी  यदि  तो  सरकार  द्वारा  भारत  पर  उन+क  पुनर्वास

 की  क्या  व्यवस्था  की  जा
 है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 उनक
 पुनर्वास  का  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  मैं  नहीं  जानता कि  उनकी  कितनी  हानि  हुई  है  तथापि

 पट्टी  तिब्बत  द्वारा  व्यापार  में  काफी  लाभ  होता  था  ।

 tot  हरि  विष्णु  कामत  :
 मेरे  wet  का  अभिप्राय  यह  था  कि  भारतीय  मुद्रा  के  अवैध  करार

 दिये  जाने  तथा  उनकी  सम्पत्ति  जब्त  कर  लिये  जाने  के  कारण  वे  अपनी  अजित  सम्पत्ति  भारत

 नहीं ला  सके  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  इसका  दायित्व  हम  पर  नही ंहै  ।  व्यापारी  स्वेच्छा से  वहां

 गये  थे
 ।

 वे  वहां  केवल  मुनाफा  कमाने  की  गरज  से  गये  थे  ।  उन्होंने  घाटा  उठाने  का  भीਂ  खतरा
 मोल  लिया  ।  निस्संदेह  चीनियों  ने  उन  पर  अत्याचार  किया  तथापि  भारत  सरकार  से

 कोई  सम्बन्ध  नहीं हे  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  चीन  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  प्रतिबंधों  थे  कारण  जिनसे  उन्हें

 अपना  लगभग  सभी  खोना  पड़ा  जब  कि  भारत  में  चीनी  व्यापारियों  को  पुरी  सुविधायें  प्राप्त  हैं

 यदि  हां  तो  ब्या  भारत  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  भारत  हर  क्षेत्र  में  चीन  की  दुल त्ति यां  सहे  ।

 जवाहरलाल  नेहरू
 :

 में  नहीं  समझ  oat  कि  सदस्य किस  प्रकार
 —

 णा  -  पापियों  की

 PS  बातें  कह
 रहे हैं  |

 सम्भव  है  यहां  चीनियों
 की

 कुछ  दुकानें  हों  ।

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 tat  हरि  विष्णु  कामत  :  शिलांग  श्र  api fereq hr  में  सैकड़ों  चीनियों  की

 दुकानें  हैं  ।

 jah  जवाहरलाल  नेहरू  :  उन  में  से  कई  को  बाहर  निकाल  दिया  गया  है  तथा  उनक
 व्यापार

 में  भी  हस्तक्षेप  किया  गया  है  ।  सम्भव  हैं  कलकत्ता  में  चीनियों  की  कुछ  दुकानें  हों  ।  कभी  कभी

 चीनियों  के  दो  विरोधी  गुटों  में  दंगा  हो  जाता है  ।

 श्री  to  के०  देव
 :

 कुछ  समय  पूर्व  घान  मंत्री  ने  एक  ऐसे  ही  प्रशन  के  उत्तर  में  कहा
 था  कि

 उनकी  आस्तियों  का  भारत  में  स्थानान्तरण  करने  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  जा  रही हे
 ।  इन

 बातों  में  क्या  प्रगति  हुई  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 मैं  इस  बात  का  तत्काल  उत्तर  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  तथापि इस  कौर

 प्रयत्न  किया  जा  रहा  ह  |

 श्री हेम  बर्रा  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  शिलांग  क्रालिम्पोंग  शौर  कलकत्ता  में  चीनी

 डाइंग  ौर  कपड़ा  धुलाई  तथा  की  दुकानों  में  बहुत  वुद्धि  हुई  तथा  उनक  विरुद्ध

 शिकायतें  हैं  कि  वे  कर  रहे  हैं  ?

 feat  जवाहरलाल नेहरू  :  सम्भव है  ।  तथापि मैं  नहीं  कह  सकता  फि  लांडरी  तथा  कपड़े

 धोने  की  दुकानों  में  क्यों  वृद्धि  हुई  है  ।  तथापि  भारतीय  व्यापारियों  के  माल  लाने  में  एक  कठिनाई

 यह  ह  कि  परिवहन  की  लागत  बहुत  ग्रीक  हो  जाती  है  कौर  वे  उस  माल  को  भारत  लाना  उचित

 नहीं  समझते  हैं  ।

 श्री  भक्त  दन  :  प्रधान  मंत्री  जी  ने  तभी  कहा  कि  चीन  सरकार  से  बातचीत  चल

 रही  है
 कि

 हमारे  व्यापारियों  का  जो  रुपया  पैसा  या  सामान  वहां  पड़ा  gat  उसको  वापिस  लाने
 दिया  जायें

 ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसा  कोई  अंदाजा  लगाया  गया  है
 कि

 कितना  रुपया

 कर्ज  या  एडवांटेज  के
 रूप  में

 वहां  पड़ा  gar  है
 ae

 कितने  का  सामान  शादी  रुका  पड़ा
 है  ?

 att  दिनेश  fag:  tar  अभी  पूरा  विवरण  हम  को  वहां  के  व्यापारियों  से
 नहीं  मिला  हें

 जिससे  कि  इसका  पता  लगे

 फिल्म  संसर  सम्बन्धी  नियम

 ४१७.  oft  भक्त  दरशन  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  १  १९६२  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  १२३७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  फिल्म  सेन्सस  सम्बन्धी

 नियमों  में  ढील  करने  का  जो  सुझाव  विचाराधीन  था  उस  के  बारे  में  क्या  निर्णय

 fear  गया  है  ?

 सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दाम  :  यह  विषय  welt

 धीन  है  |

 थी  wad  दर्शन
 :  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  बम्बई  के  कुछ  फिल्म  निर्माताओं  ने  माननीय

 मंत्री  महोदय  के  सामने  इस  तरह  का  सुझाव  रखा  था  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  वे  कौन  से  नियम

 इतने
 कठोर  हैं

 जिन
 को

 सरल  या  उदार  बनाने  का  उन्होंने  सुझाव
 दिया  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री आम  नाथ  :  पिछली  बार  जब  यह  सवाल  जन  थ  महीने में  पूछा  गया  था  तो
 में

 ने

 कहा  था  कि  एक  डिनर  पार्टी  हुई  थी  जो  एक  एसोसिएशन  फिल्म  प्रोडयूसर  की  है  उन्होंने
 दी थी  |  वहां  एक  सजेशन यह  पेश  कया  गया  था  कि  चूंकि  एक्सपो रटे क

 /
 लिए  फिल्में  जाने में

 कुछ  दिक्कत  होती  इसलिए  जो  सेंसरशिप  ५  स्टैंड  हैं  उन  एक्सपोर्ट  के  लिए  जो  फिल्में

 होती  कुछ  कमी  कर  दी  जाये  ।  fas यह  बात  थी  प्रौर  कोई  खास  कानून  या  कोई  खास  ऐसी

 चीज  नहीं थी  जिस की  तरफ  उन्होंने  तवज्जह  दिलाई  थी  ।

 श्री  भक्त  ददन  क्या  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  ग्रोवर  आकर्षित  किया  गया

 है  कि  इस  समय  जो  फिल्म  सेंसरशिप  सम्बन्धी  नियम  हैं  वे  काफी  ढीले  ढाल  हैं  कौर  जो  हैं  भी  उन  पर

 भी  पूरी  तरह से  परमल  नहीं  किया जाता  है  अर्थात  उनका  कड़ाई  के  साथ  पालन  नहीं  किया  जाता

 है  इसलिये  में
 चाहता  हूं  कि

 उन
 पर  पूरी  कड़ाई  से

 थर्मल
 करने  का  क्यां

 प्रयत्न

 जायेंगी  ?

 श्री  दाम  नाथ :  जो  भी  उसूल  या  जो  भी  रूल  सेंसरशिप  बोर्ड के  लिए  बनायें  गये  उन  पर

 पुरे  तरीके  से  प्रबल  हो  रहा  है  |

 डा०  गोविन्द  जहां  तक  इन  नियमों  का  सम्बन्ध  है  क्या  गवर्नमेंट  इनको  ढीले  करने

 पर  ही  विचार  कर  रही  है  या  सेंसरशिप  के  सारे  नियमों  पर  विचार  किया  जा  रहा  ह  जिससे  कि

 जो  भ्र नैतिक फिल्में  यहां  पर  बनाई  जाती  उन  पर  भी  कुछ  प्रतिबंध हो  सकें  प्रौढ़  हमारे  यहां

 नैतिकता  कुछ  सुधारी

 श्री  शाम  नाथ  :  सवाल  सिफ  यह  हे  कि  जो  फिल्में  बाहर जाती  उनके  लिए

 अगर  कोई  ढील  हो  सके  तो  वह  ढील  दी  जाये  या  नहीं  ।

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :
 क्या  में  यह  जान  सकता  हूं

 कि
 माननीय  मंत्री  जी  को  यह  जानकारी

 है  कि  भूतपूर्व  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  डा०  केसकर  ने  पिछले  वर्ष  इस  विभाग  के  अनुदानों  की

 चर्चा  करते  हुए  यह  कहा  था  कि  विनोबा  भावे  ate  के  समाचार  पत्रों  ने  इस  प्रकार

 की  शिकायत  की  है  कि  फिल्म  सेन्सस  बोर्ड  के  नियम  ढीले  होने  के  कारण  देश  का  नैतिक  स्तर  गिर

 रहा  इसलिये  वे  उस  में  कड़ाई  करने  का  यत्न  करेंगे  ?  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्यां  विभाग

 ने  कुछ  कारवाई की  ?  यदि  तो  वह  कया  है
 ?

 श्री  amar  :  इस  के  लिये  मुझे  नोटिस  की  जरूरत  है  ।

 महोदय  :  यह  सवाल  बिल्कुल  दूसरा  है  |

 pat  वे  कटा  सुब्बया  :  क्या  विदेशों  से  किये  जाने  वाले  फिल्मों  के  मामले  में  यही  नियम

 नहीं  अपनाये  जाते  हैं
 ?

 क्या  इस  का  देशी  फिल्मों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 प्री शाम  नाथ  :  विदेशों  ज़ाने  वाली  फिल्मों  के  विवाचन  करने  की  श्रावइ्यकता  नहीं

 होती  दे
 ।

 फर्म  क्या  निर्यात  होने  पर  निर्माता  के  लिये  केवल  इतना  ही  प्रमाणपत्र  देना  काफी  होता

 हे  कि  उस  में  कुछ  आपत्तिजनक नहीं  है  ।

 fet  हेमा
 :

 क्या  फिल्म  विवाचन  बोर्ड  ने  भारतीय  तथा  विदेशी  फ़िल्मों  में  जो  बातें  काटी

 नई

 दे

 उन  कायन  परन  था  इन  पर  अलान  देंगे  को  are  को  है  ों  थो

 इस  में

 नया  कारण हैं  ?

 वाव  ५
 नमून  प्रेमी  में
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 श्री  प्रभात  कार  :  क्या  एਂ  वयस्कों के  श्र छह  के

 प्रमाणपत्र  बन्द  किये  जाने  का  विचार  है  ।  क्योंकि  यह  ग्र सन्तोष  का  मुख्य  कारण  है  क्योंकि  केवल

 वयस्कों
 वाली

 फिल्में  सर्वसाधारण  का  ध्यान  अ्रधघिक  sated  करती  हैं
 ।

 fet शाम  नाथ  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  मुद्रणालय  कलकत्ता  का  विकेन्द्रीकरण

 +

 प्र०  क०  देव
 १

 शी  च०  का०  भट्टाचार्य

 थ्री  मुहम्मद  इलियास 1४१८  4

 शी  कठ  गोपालन

 कया  ब्रा वास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अरब  कलकत्ता  स्थित  केन्द्रीय  मुद्रणालय  एवं  लेखन-सामग्री  विभाग  का  शी

 विकेन्द्रीकरण करने  का  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  वैकल्पिक  प्रबन्ध  क्या  है

 इस  विकेन्द्रीकरण के  कारण  क्या  हैं  ?

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पु०  ato  भास्कर  से  «

 कलकत्ता  स्थित  केन्द्रीय  मुद्रणालय  के  विकेन्द्रीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  चूंकि  इस  इमारत

 के  कुछ  विभाग  wa  सुरक्षित  नहीं  समझ  जाते  मुद्रणालय  का  एक  भाग  सन्तरगाची  में  एक
 नये

 स्थान  पर  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  है  ।  वहां  कुछ  कौर  इमारत  बनाने  का  विचार  है  जहां  मुद्रणालय

 का  दोष  भाग  भेज  दिया  जाये  ।

 जहां  तक  लेखन-सामग्री विभाग  का  सम्बन्ध  लगभग  चार  वर्ष  देहली  में  एक  क्षेत्रीय

 डिपो  प्रयोगात्मक  रूप  में  खोला  गया  था  । "वंकि: ८  ge  डिपो  की  काम  सफल  रहा  बम्बई

 मद्रास  में  व्यादेदाकों  के  श्रच्छी  कौर  तेज़  सेवा  देने  के  लिय  दो  कौर  क्षेत्रीय  श्रंगार  खोलने  की  प्रस्थापना

 है  ।

 fat प्र्  क०  देव  चूंकि  मुद्रणालय का  काम  बढ़  रहा  तो  क्या  अधिक  केन्द्रीय  मुद्रणालय

 खोलने  भर  उन्हें  एक  क्षेत्र  में  इकट्ठे  करने  की  बजाय  देश  के  विभिन्न  स्थानों  पर  खोलने  की  प्रस्थापना

 निर्माण  श्रीवास  शर  संभरण  मंत्री  चन्द  यह  प्रश्न  में  से  तो  नहीं

 परन्तु  में  जानकारी  देने  के  लिये  तैयार  हूं  कि  कोइम्बटोर  में  मुद्रणालय  बनाया  ला  रहा  है  ;

 कोरा टी  पर  एक  मुद्रणालय  की  योजना  निकट  भविष्य  में  मन्जूर  कर  रहे  हैं  ;  एक  नजफ़गढ़  के  नज़दीक

 मुद्रणालय  खोला  हम  विदेशी  मुद्रा  की  का  ध्यान  रखते  हुए  यथासम्भव  मुद्रणालयों

 को  बढ़ा  रहें  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत+:;पंसद  के  पहले  अध्यक्ष  श्री  मावलंकर  के  समय  में  संसद  के  लिये
 एक

 मुद्रणालय  की  जो  परियोजना
 थी  उस  के  कार्यान्वियन  में  कया  प्रगति  हुई  है

 |

 महोदय  :

 मेरे  Powe  में  यह  प्रशन  नहीं
 उठता  |

 a  ee
 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 pat हरि  विष्णु  कामत  :  सरकार  को  प्रबंध  करना  ।  यह  प्रस्थापना श्राप  के  पूर्वाधिकारी

 के  में  बनाई  गई  थी
 ।

 सरकार  को  मुद्रणालय  स्थापित  करना
 श्राप

 को  नही ं॥

 महोदय  क्या  हम  संसदीय  पत्र  कलकत्ता  में  इस  मुद्रणालय  में  प्रकाशित

 करवाते हैं  ?

 पंथी  मेहर  चन्द  खन्ना  :  नहीं

 महोदय  :  नहीं  ।  संसदीय  पत्रों  के  cara  के  विकेन्द्रीकरण  का  कोई  नहीं  है  ।

 fat  हरि  विष्णु कामत  :  अभिनय wet  उन्होंने  कलकत्ता
 के

 बारे
 में

 ही  नहीं  कहा

 परन्तु  मुद्रणालयों  के  बारे  में  सामान्य  रूप  से  कहा  है  ।

 part  महोदय  :
 मेरे  विचार  में  केन्द्रीय  मुद्रणालय  कौर  लेखन  सामग्री  विभाग  जो  कलकत्ता

 में  हैं  उनके  विकेन्द्रीकरण  की  प्रस्थापना
 थी  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 माननीय  मंत्री  ने  सम्पूर्ण  भारत  में--कोयम्बटूर आदि  स्थानों

 पर---सरकारी मुद्रणालयों  बारे  wet  का  उत्तर  तो  संसद  लिए  कयों  नहीं  ?

 aaa  यदि  उन्होंने  गलती  की  होते  में  ae  get  नहीं  करने  दूंगा  ।

 fat  हरि  उष्ण  कामत  यदि  गलती  तो  ठीक है

 !
 महोदय  :

 में  ने  कहा  कि  यदि  उन्हों

 ने

 गलती  की
 है g  ॥

 में  ने  यह  नहीं  कहा  कि  उन्होंने

 गलती की  है

 अफरीकी  सम्मेलन

 +

 दो०  चे  फार्मा

 श्री  रघुनाथ  सिह

 श्री  क् ०  बसपा 3

 *TeRe,  2  sit  इलियास

 |
 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी

 |  श्री  हेम

 ।  नी  रेड्डी

 st  रवीन्द्र वर्मा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  सरकार  ने  इंडोनेशिया  की  प्रेरणा
 पर  डी  ही  आयोजित किये  जाने  बाले

 दूसरे  भ्रफरीकी-एकियाई

 )  में  सम्मिलित  होनी  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  क्या  सम्मेलन  के  समय  एवं  स्थान  के  सम्बन्ध  में  किये  जॉ  निकाल
 है  ;  श्र

 _

 भारत  सरकार  का  प्रतिनिधित्व कौन  करेगा ?
 बताव  ae

 मूं  रेंजों  में
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 वैदेशिक-कार्य  मं  मालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी
 :  से

 एशियाई  जिन्हों  ने  दूसरे  बोइंग  सम्मेलन  के  fare की  प्रस्तावना  ने  at
 तक  कोई

 निर्णय  नहीं  किया  है  ।  इन्डोनेशिया  ने  प्रस्तावना  की  है  कि  इस मामले  पर  विचार  करने  के  लिये  इस

 वर्ष  बाद  में  एक  प्रारम्भिक  बैठक  बुलाई  जाय  ।  यदि  यह  बैठक  हुई  हमें  आमंत्रण प्राया  तो  हम  बठक

 में  उपस्थित  होंगे  ।

 श्री  बी०  चं०  दार्मा  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  उन  देशों  के  नाम  पता  हैं  जो  इस  बैठक  के  लिये

 आमंत्रित  किये  जायेंगे  यदिਂ  तो  क्या  नाम  दिये  जा  सकते  हैं
 ?

 लक्ष्मी  मेनन
 :

 हमें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  हैं  ।

 rat  हेम  बदगा  :  कया  में  सरकार  का  ध्यान  काहिरा  में  के  राजदूत  द्वारा  दियें

 गये  वक्तव्य  की  कौर  दिला  संकता  जिस  में  कंहा  गया  है  कि  प्रारम्भिक  समिति  इस  वर्ष  के
 प्रीत

 तक  बैठक  करेगी
 ?

 आगे  कहा  गया  कि  दूसरा  बांडुंग  सम्मेलन  नई  कठिन  जो
 पहलें

 सम्मेलन के  समय  नहीं  की  कौर  ध्यान  देगां  ।  यदि  ऐसा  है  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  भारत

 चीन  का  झगड़ा  नई  कौर  कठिन  समस्या त्री  में  arta  शर  aa  ge  सम्मेलन  में  उस  पर  चर्चा  होगी
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुगाक्ति  सं  त्री  जवाहरलाल  मुझ

 नहीं  पता  कि  कौन
 सी

 समस्यायें  काहिरा  में  इन्डोनेशिया  के  राजदूत  के  विचार  में  थीं
 ।

 श्री हेम  बया  :  में  ने  कहे  गए  दाऊद  बताये  हैं  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 में  जो  राजदूत  के  मन  में  है  उस  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  नहीं  दे
 सकता |

 हम  बांडंग  सम्मेलन  के  सम्बन्ध  में  चिन्तित  नहीं  हैं  ।  यदि  प्रारम्भिक  बैठक  इस  बात  पर  विचार  करने

 के  लिये  कि  सम्मेलन  होना  चाहिए  या  नहीं  हुई  तो  हम  एक  प्रतिनिधि  भेज  देंगे  ।

 fara  महोदय  :  प्रदान  संख्या ४२०,  श्री  रघुनाथ  सिंह  |  वह  aries  हैं  |

 माननीय  सदस्य  :  सब  सदस्य  अनुपस्थित हैं  |

 पश्नी दी० चं० दार्मा दी०  do  यह  प्रदान  जो  श्री  रघुनाथ  श्र  श्री  विद्यालंकार  कौर  अन्य  सदस्यों

 के  नाम  में  है  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रदान  है  ।

 माननीय  जिन  सदस्यों  ने  यह  प्रदान  किया  है
 व

 सब  भ्रनुपस्थित हैं  |

 ager  :  ।

 ऋण  प्रत्याभूत  योजना

 PCR Ee  थी Yo  के०  क्या  वाणिज्य  तथा  -  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  वाणिज्यिक  sat  ने  भारत  के  रक्षित  बेक  द्वारा  राज्य  बंक

 के  rego  में  आरम्भ  की  गयी  ऋण  प्रत्याशी  योजना  से  लाभ  उठाना  लाभप्रद  नहीं

 समझा है  ;  ate

 यदि  a,  तो  क्या  सरकार  अब  भी  योजना  को  चाल  रखने  पर  विचार
 कर

 रही

 झंप्रेजी  में
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 1  वाणिज्य  तथा  उद्योग मं  मालय  दो  उद्योगमंत्री  कानूनगो )  श्र  ऋण

 प्रत्याभूत  योजना  भारत  के  बैंक  ने  राज्य  बैंक  के  सहयोग  से  नहीं  प्रारम्भ  किया

 भारत  सरकार  ने  किया  है
 ।

 यह  तजुर्बे  के  तौर  पर  पिछले  दो  साल  से  चल  रहा  इन  सुविधाओं

 से  लाभ  उठाने  वाली  ऋण  देने  वालीं  संस्थाओं  की  संख्या  में  प्राचीनता  वृद्धि  हुई  है  ।  इस

 योजना के  अन्तर्गत  २६  ऋण  देने  वाली  जिन  में  €  वाणिज्यिक बैंक  हैं  बैंक

 उस  के  गीत  के  ने  नभ  उठाया  है  ।  बहुत  से  कों  जिन्होंने लाभ  नहीं  उठाया  है

 ने  स्थायी  रूप  में  इसे  चाल  रखने  कीः  इच्छा  प्रकट  की  है  ।

 श्री  प्र०  के०  देव  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं
 कि

 कुछ  समय  पहले  रिजर्व  बैंक  ने  प्रस्तुत  किया

 योगेन्द्र झा  :  साहित्य  प्रशन  पर  |  प्रश्न  संख्या  ४२०  का
 उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मेरा

 नाम  उस  पर  जोड़ा  गया  ह  ।

 महोदय  :  मेरे  पास  उसका  नाम  नहीं  हे  ।  वे  किसी  समय  बाद  में  इस  मामले  को  उठाएं  |

 मुझे  गया  था  कि  सब  सदस्य  अनुपस्थित  हैं  ।

 प्र्०
 कठ  देव

 :  क्या  रिवेंज
 बैंक

 ने  इस  ऋण  प्रत्याभूत  जो  कि  दो  वर्ष  से

 चमक  रूप  से  चल  रही  क
 काम  पर  अन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है

 ।  क्या  मैं  रिजवी बैंक  की  इस

 सम्बन्ध में  जांच  क  बारे  में  जान  सकता  हूं
 ?

 कानूनगो :  प्रतिवेदन के  भ्रनुसार  योजना  का  काम  सन्तोषजनक  रूप  से  चल  रहा  है  ।

 पृश्नी प्र प्र०
 कण  देव

 इस  योजना
 को

 प्राय  क्षेत्रों
 शरीर

 उद्योगों
 पर  स्थायी  रूप से  लागू  करने

 का  विचार है  ?

 pat  कानूनगो  यह  विचाराधीन ह  ।

 pat  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  बक  ने  इस  योजना  से  कुछ  लाभ  उठाया  है

 भीर  क्या
 अन्य

 अनुसूचित  बैंकों  ने  लाभ  नहीं  उठाया  है
 ।

 श्री  कानूनगो
 :

 मैंने  पहले  ही  उत्तर  दिया  है  कि  ९
 बैंक

 क  योजना से  लाभ  उठा  रहे

 हैं  ग्रोवर
 अन्य  बैंकों  ने  दिलचस्पी

 ली
 है

 ।

 Rete  महोदय  :
 श्री  योगेन्द्र

 झा
 प्रदान  संख्या

 ४२०  हैट  सकते  हैं
 ।

 सब  ने  द्र
 कि  जिन

 सदस्यों  ने  सूचना  दी  उनसे  को  माँ

 सपरिषद  नहींथा

 ।
 उस  समय

 वे
 खड़े  नहीं  हुए  ।

 भारत म में  नेपाली  चित्रो ही

 ह
 शी

 योग
 at

 1४२०,
 4

 art  रघुनाथ  सिह
 |

 sit
 Ho

 ato  विद्यालंकार
 श्री  नाथ  पाई  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  HT  करेंगे  कि  कया  नेपाल  सरकार  नें  भारत  सरकार  से  कहा

 है  कि  वह  भारत  से  नेपाली  विद्रोहियों  को  निकाल  दें
 ह

 fa  देशिक  ord  मंत्रालय में  उपमंत्री  (st  दिनेश
 नेपाल  सरकार  ने  सरकारी  या  गैर

 सरकारी  तौर  पर  भारत  सरकार  से  यह  नहीं  कहा  है  तथाकथित  नेपाली  विद्रोहियों  को  भारत

 से  निकाल
 दिया  जाए  ।

 नसल  अंग्रेज़ी में
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 परन  क  लिखित  उत्तर

 राजनीतिक  पीड़ितों  का  पुनर्वास

 1४०७.  श्री  इन् जीत  गुप्त  :  क्या  आवास  भ्र ौर  संभरण  मन्त्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगें  कि

 ता
 |  घी  )  क्या  परिचय  बंगाल  में  काफी  संख्या  में  विस्थापित  राजनैतिक  पीड़ितों  ate  स्वातन्त्र्य

 सेनानियों  ने  जमीन  खरीदने  att  मकान  बनाने  के  लिये  पुनर्वास  अनुदान  मांगे  हैं

 क्या  इस  आम  दे  लिये  सरकार ने  काई  रकम  मंजूर की  है

 यदि  तो  प्रभी  तक  उसमें  से  कितनी  रकम  दी  जा  चुकी  हे  :

 ज़ो  रकमें  नहीं  दी  गयी  हैं  उनका  भुगतान  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 ह्

 (=)  क्य  स्वातन्त्र्य  सेनानी  संघ  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  दिये  हैं  ;
 योर

 इस  मामले  में  सरकार  कौ  aa  प्रतिक्रिया  है
 ?

 ara  घौर  संभरण  मंत्री  मेहरचन्द  २,६००  राजनैतिक

 पीड़ितों  से  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हए  थे  |

 लगभग  १,३००  व्यक्तियों को  २२.६०  लाख  रुपए  की वित्तीय  यता  मंजर  कर  दी

 गई  है  ।

 परिश्रमी  बंगाल  सरकार  ऋण
 को

 बांट  रही  हैँ  इ  ता  तगर
 द

 माह  रह
 अनुदानों

 प्रौढ़
 ऋणों

 के
 रूप  में  बांट  दिये  गये  थे

 ।

 राज्य  सरकार  से  बांटने  क
 काम  को  तेज  करने

 के
 लिये

 प्रार्थना
 की  गई  है

 कौर  संस्था  ने  कई  अभ्यावेदन  किए  हैं  जिनका  परीक्षण  किया  जा  चुका  है प्र ौर  उचित

 कार्यवाहीਂ  की  जा  चुकी  है  ।

 ब्रिटेन  में  भारतीय  आप्रवासी

 रामेश्वर  भाटिया

 |  श्री  इज़्ज़त  गुप्त

 TRO
 {  श्रीमती

 रेणु  चक्रवर्ती
 :

 |
 श्री  राम  रतन  गुप्त

 :

 | att  घटिया
 :

 बया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्रिटिश  आप्रवासी  जो  १.  १९६२  से  लागू  लाग  होनें  से  ठीक

 पहलें  कितने  लोग  भारत से  गय े;

 इतनी  श्रमिक  संख्या  में  लगों
 के

 बाहर  जाने  से  कितनी  विदेशी  मुंद्री  खर्च  हुई
 :  झर

 (7)  उस  अझ्रधघिनियम  के
 लागू  होने

 से
 पहले  ब्रिटेन  जाने  वालों

 की
 स्थिति

 eo
 दैनिक-कराये  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  १९  प्रण स  २,७२५  व्यक्ति

 भारत  छोड़  कर  इग्लैण्ड  गए  ।

 अप्रैल
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 १९६२  में  बाहर  जाने  के  लिये  १०,४५,५३७  रुपयों की  विदेशी  मुद्रा  जारी  की  गई

 थी |

 १९६२  में  ब्रिटिश  प्रा प्रवासी  प्रीमियम के  लागू लागू  होने  से  बाहर  जाने  वाले  लोगों

 को  संख्या बहुत  कम  हो  गई  द्रोह  ५२४  व्यक्ति  इंग्लैण्ड
 के  लिए  रवाना  हुए

 ।

 ala  भारत  सीमा  विवाद

 rFCLR १२  थी  श्रीनारायण  दास  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  अब  फोन  भारत  सीमा  विवाद  के  बारे  में  भारत  कौर  चीन  के  अधिकारियों  की

 रिपार्ट
 के  चीनी  पाठ  का  भ्रध्ययन  कर  लिया  गया  है

 यदि  ता  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;  झर

 वे  महत्वपूर्ण  बातें  क्या  हैं  जिनक  बारे  में  हमारे  मत  और  रिपोर्ट  में  अन्तर  है
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  al  |

 चीन  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  प्रतिवेदन  अंग्रेजी  में  हमारे  मूलपाठ  का  ठीक  अनुवाद  प्रतीत

 होता  हू  ।

 प्रतिवेदन  के  चीनी  पाठ  are  मल  चोरी  रोक  अंग्रेज़ी  पाठों  में  कोई  महत्वपूर्ण  भेद  नहीं

 मालूम पड़ा  है  ।

 कस्तरी  का  निर्यात

 1४२२.  श्री  विद्याचरण  शक्ल  बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  देवा  से  कस्तुरी  तथा  कस्तूरी  कोर्ले  के  प्रतियत्त्रित निर्यात  की  अनुमति

 है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  वस्तु  क  निर्वात  का  नियमन  किस  प्रकार  किया
 रहा

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  a  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  Aas

 शर  कोई  प्रतिबन्ध नहीं  है

 बच्चों
 द्वारा

 सोवियत  रूस  की  यात्रा

 pPhera,  भी
 हेम

 बकता  क्यो  प्रधान  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दस  बच्चों  का  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  ग्रीवा  में  ३५  दिवसीय  नन

 राष्ट्रीय  विश्वास  शिविर मैं  भाग  लेने  के  लिये  सोवियत
 र्स  गया

 यदि  तो  इन  प्रतिनिधियों  को  किस  ने  चुना  है

 (7)  क्या  बच्चें  समूचे  देश  में  से  गये  शौर

 यदि  लो
 इसको

 चुनने  के  लिये
 क्या  कसौटी  निर्धारित  की  गईं

 थी  ?

 मंत्रालय  में  paris  मंत्री
 (sitet  लक्ष्मी  :  (=)  जी

 हों
 ।

 ate (7)  बच्चो ंके  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  समाजिक  श्री  र  सांस्कृतिक
 की  चुनाव

 समिति  द्वारा  सदस्यों  में  से  प्रतिनिधि  चुने  गए  ।  सारे  देश  से  बच्चे  के

 सदस्य  बन  सकते  हैं  ।

 नणाायणयुयण्ायणणणाणणण
 मूल  अंग्रेजी  में
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 बच्चों  की  योग्यतात्ओों  ate  कला  में  योग्यताएं  के  आधार  पर  चुनाव  किया  गया  था  ॥

 मोनोक्लोरोन  बेंजीन

 1४२४.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  इंसैक्टिसाइड्स  जो  रग  उद्योग  तथा

 अन्य  रसायन  उद्योगों  में  काम  में  खाने  वाले  रसायन  घोल  वं जिन  उपोत्पाद  के  रूप  में

 बना  रहा  था  ने  इस  उपोत्पाद  का  निर्माण  बन्द  कर  दिया  है  ;

 इसके  क्या  कारण हैं  ;

 क्या  हिन्दुस्तान  इंसैक्टिसाइड्स  लिमिटेड  ५:  प्रबन्धकों  ने  इस  बात  पर  विचार  कर  लिया

 है  किराया  पर  प्रतिबन्ध  होने  तथा  पर्याप्त  सम्भरण  न  होने  वे  कारण  बाजार  में

 के  मूल्य  भीगने से  भी  ofa बढ़  गये  हैं  ;  कौर

 क्या  निकट  भविष्य  में  उपरोक्त  रसायन  घोल  का  निर्माण  आरम्भ  करने  का  कोई

 प्रस्ताव है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मन्त्री  कानू
 :

 क्लोरीन  बें  जीनਂ  डी०  डी०  Zzyo  के  निर्माण  में  उत्पाद  है  ।

 यह  wat  नहीं  उठता  |

 हिन्दुस्तान  इंसैक्टिसाइड्स  लिमिटेड  सब  फालतू  बेन्जीन  बाजार  में  बेचता

 रहा  है  ।
 उन्होंने  विक्रय  मूल्य

 को  भी  नहीं  बढ़ाया हूँ
 ।

 यह  प्रदान  नहीं  उठता  |

 कन्या में  भारतीय

 TERR.  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :
 क्या

 प्रधान
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  सूचना  है  कि  केन्या  में  केन्द्रीय  ai  प्रान्त  की
 जिला

 परिषद्‌  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  धन  की  कमी  के  कारण  केन्द्रीय  न्यारा  में
 २०००

 प्राइमरी
 शौर

 इंटरमीडिएट  स्कूल  अध्यापकों  को  पदच्युत  कर  दिया  जाये  ;

 क्या  सरकार  जानती  है  कि  इस  पदच्युति  का  प्रभाव  भारतीय  उद्भव  के  कितने

 व्यक्तियों  तथा  कितने  भारतीय  राष्ट्र जनों  पर  पड़ेगा  ;  श्र

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  कोई  कार्यवाही  करने  का  है  जिससे
 इस

 पदच्युति
 से

 प्रभावित  भारतीय  राष्ट्रीयता  के  अध्यापकों  को  कठिनाइयां
 न

 हों
 ?

 मंत्रालय
 में  उपमंत्री  दिनेश  सरकार  को  इस  के  बारे  में

 कोई  राजकीय  जानकारी नहीं  है

 नहीं
 ।

 यह  set  नहीं  उठता  ।

 मल  अंग्रेजी
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 मुसलमानों  के  मकानों  में  रहने  वाले  शरणार्थियों  का  grata

 1४२६.  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  श्रीवास  कौर  रभरथण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय सरकार  बंगाल  में  मुसलमानों के  मकानों  में  रहने  वाले  शरण

 थियों  के  लिए--ऐसे  मामलों  के  भ्र ति रिक्त  जिनमें  उक्त  शरणार्थियों  के  विरुद्ध  मकान  मालिकों  ने

 सक्षम
 प्राधिकारी  के  न्यायालय  में  मुकदमें  दायर  कर  दिये  at—a Fe  निवास  स्थान  मंजूर  करने

 से  इन्कार कर  रही

 शरणार्थियों द्वारा  अपनी  वास्तविकता  सिद्ध  करने  तथा  श्राप्रवास की  तिथि  बताने

 पर  भी  उनको  पुनर्वास  सुविधायें  देने  से  इन्कार  करने  के  क्या  कारण  है

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  शरणार्थियों  ने  उस  waft  में  जब  शरणार्थियों  को  पुनर्वास

 लाभ  मिल  रहे  थे  कई  आवेदनपत्र  दिए  थे  कौर  उनमें  से  किसी  को  भी  पुनर्वास  लाभ  नहीं

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  दारणाधियों  को  पुनर्वास  दिए  बिना  इनसे  मुसलमानों  के

 को  खाली  कराना  सम्भव  नहीं  है  ;

 (  क्या  परिचित  बंगाल  को  कोई  नये  रादेश  दिए  गए  है
 ?

 श्रीवास  ake  संभरण  मंत्री  सेहर  चन्द  से  ऋण  उन

 मुसलमानों  जायदाद  सम्भाले  हुए  विस्थापित  we  अन्य  व्यक्तियों  को  दिए  जाते  है  जो  कि  PEXY

 के  परिचित  बंगाल  प्रीमियम  १६  के  ज  सक्ष्म-प्राधिकार  द्वारा  वैकल्पिक  स्थान के  लिए

 पात्र  घोषित किए  गए  हैं  ।

 (=) of et 1 जी  नहीं  ।

 शिराकावा  वाणों  का  समाचार  विभाग

 *
 ४९२७.  श्री  स०  बा  पाटिल  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  क्रम

 कि  कया  आकाशवाणी  के  समाचार  विभाग  को  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  का  एक  संबंद्ध  कार्यालय

 बनाने का  प्रस्ताव

 श्र  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दाम  नाथ  )  नहीं  ।

 सामान्य  निरस्त्रीकरण  क  fad  fara  काग्रेस

 भी  बिशन  चन्द्र  सेठ

 श्री  रामेश्वर  भाटिया

 थ्री  रघुनाथ  fag

 थी  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा
 |  थी  हेम  बरखा

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  से  १४  १९६२  तक  मास्को  में  हुई  सामान्य  निशस्त्रीकरण

 तथा  शांति  के  लिये  विश्व  काग्रेस  में  भारत  का  भी  प्रतिनिधित्व  था  ;

 wat में
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 यदि  तो  सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  किए  गए
 ?

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लक्ष्मी
 :  मास्को में  हुई  कांग्रेंस

 एक  गैर-सरकारी इकट्ठे  या  कौर  कुछ ~  eared

 a  रूप  से  इस  कांग्रेस  में

 गए  थे  |

 कांग्रेस  ने  एक  घोषणा  के  लोगों  को  सन्देशਂ  स्वीकार  करली  जिसने  सत्य  बातों

 के  साथ  साथ  पूर्ण  ae  सामान्य  निरस्त्रीकरण  ait  श्राविका  परीक्षण  शीघ्र  बन्द  करने  के

 करनेल  भट्टाचायं

 चली  इखजीत  गुप्त  :

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  : ग  ४३

 श्री  श्रीनारायण  दास  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कपिल  पर  प्रेजीडेंट  अय्यूब  खां  ने  कौल  भट्टाचार्य  की  कारावास

 की  सजा  कम  कर  दी

 क्या  सजा  में  की  गई  इस  कमी  का  आधार  भारत  सरकार  को  बता  दिया  गया  है  ;

 सरकार  का  बिचार  भारत  ate  पाकिस्तान  के  बीच  अधिक  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध

 कायम  करने  की  दुष्टि  से  कर्नल  भट्टाचायें  की  रिहाई  का  आग्रह  करने  का  है
 ?

 दैनिक  कार्य  मंत्रालय मे  राज्य  मंत्री  लक्ष्मी
 :  जी  हां  |

 नहीं
 ।

 नहीं
 ।

 करनेल  भट्टाचार्य  को  छोड़  कर  दोनों  देशों  में  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  स्थापित

 करने
 का

 उत्तरदायित्व  पाकिस्तान  सरकार  पर  है
 ।

 पटसन  मज  री  बों

 1४३१.  श्री  स०  Ato  बनर्जी  :
 कया  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पटसन  मजूरी  बोर्ड  ने  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  कया  है  ;  कौर

 यदि  तो  प्रतिवेदन  के  कब  तक  पेश  हो  जाने  की  ora

 fara  शौर  रोजगार  मसंज्रालय  में  श्रम  मंत्री
 (sit

 :  जी  नहीं  ।

 wet  नहीं  उठता  ॥

 इस  समय  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  अरपना  काम  कब  समाप्त  कर  लेगा  ।

 नान  न्यूक्लियर  क्लबਂ

 1४३२.  श्री  श्रीनारायण दास  :.  क्या  चान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसे  देशों  का  एक  क्लबਂ  बनाने  के  मामले  में  कोई  प्रगति  हुई
 ण
 णु  Weat =  का  विकास  अथवा  श्रजंन

 न
 करने  का  निर्णय  किया  है  तथा  जिसके

 बारे
 वाण

 में
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 में  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  ने  महासचिव  को  अवश्यक प्लान  कार्यवाही  करने  का  दिया

 कया  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  देशों  से  प्राप्त  उत्तरों  का  पूरा  विवरण  महासिचव  से  मिल
 गया

 यदि  तो  इसमें  क्या  महत्वपूर्ण  प्रशन  उठाये  गये

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  :  से
 संयुक्त

 राष्ट्र  महासभा  के  संकल्प  १६६४  (१६) में  महासचिव  से  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिए  प्रार्थना

 की  गई  कि  किन  परिस्थितियों में  वे  जिन के  पास  परमाणु  wet  नहीं  ऐसे  अस्त्रों के  त

 बनाने  या  उन्हें
 न

 प्राप्त  करने  की  प्रतिज्ञा  करने  के  लिए  तैयार  होंगे  श्र  किसी  wer  देश  की

 गर  से  अपने  देश  में  परमाणु  अस्त्र  भविष्य  में  लेने  से  इन्कार कर  देंगे

 इस  जांच  के  सम्बन्ध  में  जो  उत्तर  जाए  वे  महासचिव  ने  सदस्य  राज्यों को  परिचालित  कर  दिए

 ४  राज्यों  ने  उत्तर  टिया
 ।

 इनमें  से
 २१

 राज्य  संयुक्त  राष्ट्र  के  संकल्प  में  उल्लेख
 की  गई  प्रतिज्ञा

 जैसा  देने  के  लिए  लगभग  शीघ्र  तयार  हो  जब  कि  शेष  देत  ऐसी  प्रतिमानों  पर  केवल

 पूर्ण  कौर  सामान्य  निरस्त्रीकरण  के  संदर्भ  में  विचार  करने  के  लिए  तैयार  थे  ।

 महासभा  के  संकल्प  में  इन  उत्तरों  पर  निरस्त्रीकरण  ara  द्वारा  विचार  करने  के  लिए

 कहा
 गया  था

 ।
 आयोग  से  प्रार्थना  की  गई  थी  कि  उनके  प्रतिवेदन  का  ध्यान  रखते  हुए  जो  कदम

 उठाने  की  आवश्यकता  थी  वे  उठाए  जाएं
 ।

 ara  है  कि  निरस्त्रीकरण  आयोग  अगले  मास  होने
 बाले

 अपने  अगले  सत्र  में  इन  उत्तरों  पर  विचार

 पत्रकारिता  संस्था

 1४३३  श्री  भक्त  दिन  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण मंत्री  २२  १९६२  के  भ्र तारांकित

 मरन  सख्या  २८१९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पत्रकारिता  संस्था  स्थापित

 करने  के  जिस  सुझाव  पर विचार  किया  जा  रहा  उसके  बारे  में  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाम  :  इस  विषय में  कोई  प्रगति नहीं
 हुई

 है  ।

 हाइड  रोड  कलकत्ता  में  गोदाम

 17४३४.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी :  कया  श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  wart

 को  छपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हाइड  कलकत्ता  में  केन्द्रीय  सरकार  के  गोदामों  में  9,006
 ः

 फुट  जगह  Veo  से  बेकार  पड़ी  है  क्योंकि  भवन  निर्माण  में  खराबी  के  कारण  एक  गोदाम

 गिर  गया  था  शौर  उसकी  मरम्मत  करने  में  तथा  अन्य  दो  गोदामों  को  मजबूत  बनाने  में

 मंत्रालय  के  भ्र धि कारियों  ने  विलम्ब  कर  दिया  था  ;

 क्या  यह
 सच  है

 कि  जिस  जमीन  पर  गोदाम  बने  है  उसको  सरकार  ने  ooo  रुपये

 मासिक

 मर  किराये  पर  लिया  है

 ;
 प्रौढ़  क  क  त  त  क  ए  अमका  कावा  बरा

 aa
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 क्या  इस  बीच  उपरोक्त  गोदाम  की  मरम्मत  करने  तथा  उन  को  मज़बूत  बनाने  कै

 बारे  में  तथा  किराये  पर  ली  गई  भूमि  का  उसी  काम  के  लिए  उपयोग  करने  के  हरारे  में
 जिसके  लिए

 उसको  किराये  पर  लिया  गया  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शौर  संभरण  मंत्री  मेहरचन्द  :  से
 सभा  पटल  पर

 एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 a  कलकत्ता  में  ६  खाद्यान्न  गोदाम  बनाये  जा  रहे  थे
 और  दो

 aa  गोदामों  की  छतों  पर  काम  चल  रहा  था  ।  बाद  के  गोदामों  में  से  एक  के  दो  बनाने  के

 शीघ्र
 बाद  गिर  गये  ।  इस  दुर्घटना  की  जांच  के  लिए  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  ... |  की  छत  के

 गलत  बनने  को  गिरने  का  कारण  बताया  ।  ठेकेदार  द्वारा  की  गई  त्रुटियों  का
 भी

 कुछ  पता  चला
 |

 पहले  बनाये  गोदामों  को  मजबूत  करने  के  लिए  समिति  ने  कुछ  तरीकों  का  सुझाव  दिया  कौर  बनाये

 जाने  वाले  गोदामों  के  नमूने  में  प  रिश्वत  करने  का  सुझाव  दिया  ।  सिफरिशों का  कार्यान्वयन  इसलिए

 शीघ्र  नहीं  हो  क्योंकि  ठेकेदार  ने  गिरे  हुए  हुकम  की  कीमत  परन्तु  सरकार  ने  देने
 से

 इन्कार  कर  दिया ।  लम्बी  बातचीत  के  बाद  ठेका  केवल  १९६२  में  बन्द  किया  जा  सका

 उसके  शीघ्र  बाद  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  उन  दो  गोदामों  को  मजबूत  करने  पूरा  करने

 के  लिये  कदम  उठाये  जो  कि  पहले  बनायें  गय  थे  site  जिन  की  दो  छतें  गिर  गई  थीं  ।  बदले  गये

 नमूने  के  अनुसार  बाकी  दो  गोदामों  के  निर्माण  का  कार्ये  हो  रहा  है  ।  तब  तक  यह  काम  पूरा  नहीं

 हो  इन  गोदामों  में  जगह  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  |

 वह  भूमि  जिस  पर  ये  गोदाम  बनाये  जा  रहे  हैं  सरकार  ने  पत्तन  प्रयुक्त  कलकत्ता

 से  रुपये  ROVE.  ५८  नये  पैसे  प्रति  मास  के  किराये  के  हिसाब  से  पट्टे  पर  लेली  है  ।

 औद्योगिक  क्यारियों  क  काम  के  घंटे

 श्री  स०  मो ०  समो

 र  श्री  म०  ला०  द्विवेदी

 TECRY.  थी  स०
 चे  सामन्त

 श्री  ब०  कु०  दास  :

 श्री  सुबोध  सदा  :

 |  श्री  नाम  रेड्डी  :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  ऑद्योगिक  क्मेंचारियों
 के

 लिए
 ४०
 घंटे काम  की

 सिफारिश  की

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  कुछ  उद्योगों  में  ऐसा  करना  सम्भव
 कौर

 यदि
 तो  वह  कौन

 से  उद्योग  हैं  ?

 ग्रेजी  में
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 द शम  शौर  रोजगार  मंत्रालय  स  भ्रम  मंत्री  :  PE3L-LEVO F Vo qe में  ४०  घंटे

 के  हफ्ते  पर  wails  श्रम  सम्मेलन  द्वारा  तीन  १९६२  में  किये  गये  भ्रपने  ४६वें  सत्र  में

 इस  ने  एक  सिफारिश  स्वीकार  की  जो  कि  ४०  घंटे  के  हफ्ते  के  सामाजिक  स्तर  को  arise  भ्राहिस्ता

 पहुंचने के  बारे  में  है  ।

 से  भारत  में  वर्तमान  परिस्थितियों  में
 ४०

 घंटे  का  हफ्ता  सम्भव  नहीं  है  ।

 अमरीका  तथा  कनाडा  को  भारतीय  चाय  का  निर्यात

 TVBE  pat  त्रिदिव  कुमार  चौधरी

 श्री  प्र०  चे

 या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चाय  के  प्रधान  के  नेतृत्व  में  चाय  व्यापार  शिष्टमंडल
 जो

 अमरीका  झर  कनाडा  का  दौरा  करके  भारत  वापस  लौटा  है  उसने  बताया  है  कि  gata

 तथा  कनाडा  में  चाय  की  खपत  में  पर्याप्त  वृद्धि  होने  के  बावजूद  इन  देशों  में  भारतीय
 चाय

 की  मांग  बहुत  कम  at  गई

 १  तथा  १९६१-६२  वर्षों  में  इन  दोनों REX  की  तुलना  में  9ELO

 देशों  में  हुए  चाय  के  कुल  आयात  में  कितने  प्रतिशत  भारतीय  चाय  थी

 अमरीका  तथा  कनाडा  के  बाजारों  में  भारतीय  चाय  की  मांग  कम  हो

 जाने  के  क्या  कारण  @3

 उपरोक्त  चाय  व्यापार  शिष्टमंडल  नें  तथा  चाय  बोर्ड  ने  इन  दोनों  देशों  के

 मनार  मैं  भारतीय  चाब  की  स्थिति  पुनः

 सुधारने  के  बारे  में  किन  उपचारात्मक  उपायों

 का  सुझाव दिया

 सकार  ने  स  qemu  में  waratet  की  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  म  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सनुभाई

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 प्रतिनिधिमंडल  ने  कहा  है  कि  जब  कि  पिछले  कुछ  वर्षों  में  अमेरिका  में  चाय  का

 धीरे  धीरे  बढ़  गया  है  ।  PERO  तक  प्रतियोगियों  के  मुकाबले  में  उस  बाजार  में  भारत
 का  भाग

 कम
 हो  गया  १९६१ में  Reo  से  भारतीय  चाय  का  आयात  २०  लाख  पौंड  बढ़  गया  |

 कनाडा
 के

 बारे
 में

 प्रतिनिधिमंडल  ने  कहा है  कि  १९४५३ से  १६६० तक  की
 अ्रवधि  में

 चाय  का  आयात
 oo

 से  ४५०  लाख  पौंड  प्रति  वर्ष  तक  हो  रहा  है  ।  भारत  का  भाग  कम  हो

 गया है  1

 १९५१  के  मुकाबले में  RE Xo  झर  १९६१  में  दोनों  देशों  में  चाय  के  कुल  आयात

 में  भारतीय  चाय  का  आयात  इस  प्रकार था

 संयुक्त राज्य  अमेरिका
 Ey?  ३८  ay  प्रतिश्त  ४८  ७३  प्रतिशत

 8 eRe  २२.  ०१  afar  ३४  €७  प्रतिशत

 १९६१  RQ  ३९  RX  oc

 मूल  अंग्रेजी  में
 1651  (Ai)
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 अमरीका  शर  कनाडा  के  बाज़ारों  कीमतों  के  विचार  श्रमिक  भारतीय

 माध्यम
 श्र  नीचे  के  माध्यम  वाली  चाय  को  हटाने  की  प्रवृत्ति  है  ।  इसका  41.0 1.0  जैसी  प्रगति

 चाय  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 प्रतिनिधिमंडल  ने  सिफारिश  की  है  कि  भारत  सस्ते  मूल्य  पर  चाय  दे  कर
 श्रभेरिका

 कौर  कनाडा  को  अपना  निर्यात  बढ़ा  सकता  है  ।  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  चाय  परिषदों  द्वारा  व्यापार

 के  साथ  पूर्ण  सहयोग  भारत  में  उद्योग  तथा  व्यापार  के  प्रतिनिधियों  की  सभी  स्तरों  पर

 व्यक्तिगत  यात्रा  ate  सम्पर्क ों  ars  में  भारतीय  चाय  विशेषज्ञ  की  नियुक्ति
 उत्पादन  की  किस्म  में  सुधार  के  लिए  कदम  उठाते  रहने  द्वारा  हो  सकती  है  |

 (१)  चाय  पर  निर्यात शुल्क  में
 ४४

 नये  पैसे  से  २५  नये  पैसे  तक  प्रति  किलोग्राम
 कमी  ।

 (२)  निर्यात  की  गई  चाय  के  लिए  १४५  नये  पैसे  प्रति  किलोग्राम  के  हिसाब
 से

 निर्यात

 शुल्क  कीਂ  छूट  ।

 (3)  किराया-खरीद  पुनारोपण  ऋण  के  बारे  में  चाय  बोर्ड  की  के  द्वारा

 चाय  की  किस्म  में  सुधार  करने  बढ़ा  कर  कीमत  कम  करने  के  लिए  उपाय  जारी
 हैं  |

 कदम  उठाये  जा  रहे ह  |

 (४)  प्रतिनिधिमंडल  द्वारा  सिफारिश  के  अनुसार  चाय  विशेषज्ञ
 नियुक्त  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  चलाये  जाने  वाले
 हस्तशिल्प

 वाणिज्यिक

 1९८६.  भी  तन  fag:  क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  हस्त-शिल्पों  के  विक्रय  के  लिए  सरकारी  वाणिज्यालय  कौर  विक्रय  डिपो  की
 क्या  संख्या  है  जिन  को  PEYS—YE  से  १९६१-६२  में  केन्द्रीय  सरकार  या  हस्तशिल्पों  सम्बन्धी

 बोर्डे  से  सहायता

 ऊपर  की  vate  में  केन्द्रीय  कौर  राज्य  सरकारों  द्वारा  कितनी  सहायता
 मिली  ;

 इन  वाणिज्यालयों  और  द्वारा  कुल  कितनी  बिक्री

 सरकारी  समितियों  द्वारा  बनाये  गये  वाणिज्यालयों  की  क्या  संख्या  सरकार  द्वारा

 कितनी  सहायता  दी  गई  उन  के  विक्रय  से  कितना  धन

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  वाणिज्यालयों  की  बिक्री  सहकारी  समितियों  द्वारा

 चलाये  गये  वाणिज्यालयों से  बहुत  कम

 अन्तर  क्या  है  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  से

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 PEXS—HE  से  LERO—|  के  वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकार  ६१  सरकारी  बाणिज्यालयों

 ale  विक्रय  को  सहायता मिली  ।  वर्ष  १९६१-६२  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 १९५८ से  RG o—  में  इन  वाणिज्यालयों को  ३२  ४३  लाख  रुपये  के  भ्रनुदान कौर

 gy. We  लाख  रुपये  का  ऋण  केन्द्रीय  सरकार  ने  मंजूर  किया  ।  वर्ष  F&Qe-  ६२  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  के  आंकड़े  प्रौढ़  इन  वाणिज्यालयों  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  गई  वित्तीय  सहायता  के

 अंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 PENS—KE | से  १६६०-६१  वर्षों  में  इन  वाणिज्यालयों ने  २७०  .  ८७  लाख  रुपये

 की  बिक्री की

 (१)  सहकारी  समितियों  द्वारा  चलाये  गये  वाणिज्यालयों  की  संख्या--  |

 (२)  PeUS—NE F से  में  इन  वाणिज्यालयों को  दी  गई  केन्द्रीय

 अनुदान जल
 x

 wa  रुपय

 ११.२३  लाख  १२.५६  लाख

 १३६,  २०  लाख  रुपय (३)  बिक्री

 ह
 !

 PENG—YE  से  तक  सरकारी  वाणिज्यलयों  में  २७०  .  ८७  लाख  रुपये

 की  बिक्री  हुई  जब  कि  उसी  wafer  में  सहकारी  समितियों  के
 ८  वाणिज्यालयों द्वारा  १३६  .  २०  लाख

 की  बिक्री हुई  ।  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिए  सरकारी  वाणिज्यालयों के  काम  की  समीक्षा

 की  जा  रही  है  कि  कम  बिक्री  के  नया  कारण  उन्हें  वाणिज्यिक  एकक  बनाने  के  लिए  ear

 झावइयक  कदम  उठाये जायें

 मध्य  प्रदेश  में  सूती  मिलें

 ९८७.  श्री  भाते  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  किः

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश
 में  ६  सूती  मिलें  खोलने  का

 प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  प्रत्येक  डिवीजन  में  एक  मिल  खोलने  का  प्रस्ताव

 वह  कौन-कौन  से  स्थान  हैं  जहां  पर  ये  मिलें  स्थापित  होंगी
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रस्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई  :  मध्य

 प्रदेश  में
 नौ

 सूती  मिलें  लगाने  के  लिये  लाइसेंस  जारी  कर  दिये  गये  हैं
 ।

 जी  हां  ।

 सतना  खण्डवा  तथा

 इन्दौर  |
 a  6  ————

 मूल  भरंग्रेजी  में
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 कच्ची  फिल्मों  का  आयात

 1८८.
 |  श्री

 मे०  क०  कुमारन

 ग  भो  प०  कुन्दन

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार ने  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  रुपए  मुद्रा  वाले  क्षेत्रों  से  कच्ची  फिल्मों

 के  ara  पर  विचार  किया  है  ;  ak

 क्या  उस  पर  कोई  निर्णय  कर  दिया  गया  है
 ।

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 हां  ।

 १९५७  से  रुपए  द्वारा  भुगतान  प्रबन्ध  के  अधीन  राज्य  व्यापार निगम  द्वारा  सिनेमेटोग्राफ

 कच्ची  फिल्मों  की  प्रतीक  मात्रा  का  लगातार  शिकायात  किया  जाता  रहा  है  ।

 राजस्थान  में  सूक्ष्म  मापक  यन्त्र  बनाने  का  कारखाना

 Teese,  शी  कर्णों सिह  जी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार
 ने

 तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  अवधि  में  सूक्ष्म  मापक  यन्त्र  कारखाने

 को  राजस्थान  राज्य  में  स्थापित  करने  का  निर्णय  कर  लिया  है
 ।

 यदि  तो  कौन  सा  स्थान  चुना  गया  है  ;  ग्रोवर

 परियोजना  को  स्थापित  करने  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  से
 जी  हां

 ।

 इलेक्ट्रोनिक  कौर  इलैक्ट्रोमैगनेटिक  यन्त्र  बनाने  के  लिए  यह  कारखाना  राजस्थान
 में

 कोटा  में

 लगाया  जायेगा  ।

 कारखाने के  लिए  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिए  मैस

 मास्को  के  साथ  एक  संविदा  किया  गया  है  कौर  इस  में  इस  वर्ष  के  तरन्त  तक  प्राप्त  हो  जाने  की  संभावना

 है  ।

 त्रिपुरा  में  केन्द्रीय  विपणन  संगठन

 TREO,  भी  दशरथ  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  -

 क्या  त्रिपुरा  में  श्रौद्योगिक  उत्पाद  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  विपणन  संगठन  है  ;

 यदि  तो  इस  की  बनावट  ok  कृत्य  ;  ak

 यदि
 तो

 इसे  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  हां  ।

 संगठन का  प्रबन्ध
 पांच  सदस्यों  वाली  एक  समिति  के  हाथ  में  है  ।  उद्योग  निदेशक  सभापति

 है
 ।

 संगठन  का  प्रयोजन  यह  है  कि  स्थानीय  छोटे  औद्योगिक  कारखानों  को  उचित  veal मूल्यों  पर  कच्छा

 माल  देने  शौर  उनका  तैयार  किया  हनना  माल  बिकवाने  की  सुविधाएं  दी  जायें  ।

 (71)
 ह

 नहीं  होता  ।

 ~
 अ  ए

 मूल  अंग्रेजी  मं
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 मध्य  प्रदेश को  ऋण

 1९६१. भी  हाजी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगा  कि  :

 मध्य  प्रदेश  राज्य  को  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  अवधि
 मं

 कितनी

 ऋण  दिये गये  हैं  ;

 ये  किन  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  लिए  दिये  गये  थे  ;  ak

 परियोजनाएं किस  हद  तक  पूर्ण  की  गई  ?

 योजना  तथा  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री
 :  केन्द्रीय  भ्रनुदान  कौर  ऋण

 १.६  करोड़  ७७  करोड़  रुपये  थे  |

 गर  .  प्रक्रिया  के  अनुसार  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  की  योजना  सम्मिलित  विभिन्न

 योजनाओं  के  अनुमोदित  व्यय  पर  निर्भर  करती  है  ।  श्रदायगी  राज्य  वित्त  विभाग  द्वारा  बताये  गये

 व्यय
 के

 भ्र तु सार  की  जाती  है  ।  विशिष्ट  नदी  घाटी  परियोजनाओं  को  छोड़  कर  योजनावार

 केन्द्रीय  सहायता  का  बताना  संभव  नहीं  है  |

 चाय  का  उत्पादन

 Fear.  भरी  दीदार  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९६०-६१  शर  १९६१-६२  में  त्रिपुरा  में  चाय  का  कूल

 उत्पादन हुआ  ;

 उत्पादन  में  वृद्धि  के  कारण
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  €१]

 Reais  में  उत्पादन  में  वृद्धि  के  कारण  घनी  कृषि  ate  श्रमिक  मौसम
 की

 स्थिति  थी
 ।

 त्रिपुरा  में  रिक्शा  चलाने  वाले

 1९९३.  श्री  दीदार देव  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 त्रिपुरा  में  रिकशा  चलाने  वालों  की  कुल  संख्या
 ;

 कुल  कितने  हैं  जिन  के  भ्र पने  रिक्शा  हैं  ;

 क्या  उनको  जिनके  पास  अपनी  रिक्शा  नहीं  रिक्शा  देने  की  कोई  योजना  है  ?

 tra  कौर  रोजगार  मंत्रालय में  श्रम  मंत्री  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 |

 रिक्शा  चलाने  वालों  की  सरकारी  संस्थाएं  बनाने  के  लिए  सामुदायिक  विकास  wie

 सहकार  मंत्रालय  ने  एक  afer  योजना  तैयार  की  जो  सब  राज्य  सरकारों  झर

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  मेज  दी  गई  है  ।  उस  योजना  के  ania  वित्तीय  सहायता  देने  का  नमूना
 यह  है  :

 (१)  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  We  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  ऋण  देगी  जो  उन  ऋणों

 >  साइकल/श्राटो-रिकशश्रों
 के  क्रय  के  लिए  देंगी  ।

 «गाएगा  का  ह
 के  बराबर

 होंगे
 जो  कि  राज्य  सरकारें

 संस्थाओं
 क

 मूल  wast में
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 अधिकतम  राशि  एक  संस्था  के  लिए  २०  हजार  रुपये  जो  सूद  के  सामान्य  दर
 पर  सात

 सालों  में  बराबर  कीमतों  पर  वापस  किया  जायेगा  ।

 (२)  ४५  साल  तक  की  अवधि  के  लिए  प्रत्येक  संस्था  के  लिए  €००  रुपये  तक  का  शअ्रनुदान भ्

 दिया  ताकि  राज्य  सरकारें  प्रबन्ध  व्यय  के  लिए  सहायता दे  सकें  ।  यह  राज्य  सरकारों के

 साथ  Yo-Yo  के  आधार  पर  बांटा  जायेंगी  ।

 सिलाई  मशीनों  ate  बैटरियों  का  उत्पादन

 1९६४.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 माने के  क्षे
 a  x.  Ss  ~

 त्रों  में पिछले  ३  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  में  बड़े  पैमाने  a  छोटे

 सिलाई  मशीनों  कौर  बैटरियों  का  उत्पादन  क्या

 अगले
 ४

 वर्षों  में  उत्पादन  का  कार्यक्रम  कया  है  ;

 क्या  इस  aaa  का  एक  विस्तृत  विवरण  पटल  पर  रखा  जायेगा  कि  कितने  छोटे  उत्पादक

 बिल्कुल  समाप्त  हो  गये  हैं  कौर  कितनों  का  उत्पादन  कम  हो  गया  है  ;

 बड़े  पैमाने  कौर  छोटे  पैमाने  के  उत्पादक  एक  दूसरे  से  कितना माल  लेते  हैं

 कच्चे  माल  के  संभरण  के  मामले  में  बड़े  पैमाने  के  उत्पादकों  के  लिए  छोटे  उत्पादकों

 द्वारा  निर्माण  को  विनियमित  करने  के  लिए  कदम  उठायें गये  हैं  ;  रोक

 बड़े  उत्पादक  अपनी  से  झ्र धिक  माल  तैयार  करते  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :

 उत्पादन

 उद्योग का  नाम  qq  बड़ा  पैमाना  छोटा

 ae CS  €९€  0,985  १७२,  ८४२

 १९६०  २२८,० ठ VL

 १९६१  १,०  ¥5,e¥E  8,85,  RR

 सिलाई  .  Pays  २४ २,६०९  ३८,४०१

 १६६०  २९७,२८ १  वेद

 PEER  ३७  2, Yoo  ६२,५६३ हे

 )

 बैटरियां  EXE  WER  २३६  छोटे  पैमाने  के

 (१)  स्टोरेज  बैटरी  १९६०  क्षेत्र में Xo,2¥o

 १६६१  २०,९८०  कारी  उपलब्ध

 नहीं है  ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 उत्पादन

 उद्योग का  नाम  बड़ा  माना  छोटा  पैमाना

 नटि SS  एलिना

 (२)  ड्राई  बैटरियां  PELE  259.0  २८

 gs दस  लाख  ९९  ५०  ROG os

 १६६१  २१,०४४

 योजना  आयोग  ने  उत्पादन  का  कोई  विधिक  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  ।  तीसरी

 योजना  में  साइकलों  कौर  सिलाई  मशीनों  का  लक्ष्य  बड़  पैमाने  के  क्षेत्र  में  २०  लाख  मोर  ७

 लाख  भ्र ौर  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  में  ५  लाख  प्रौढ़  १  ५  लाख  है  ।  तीसरी  योजना  में  बैटरियों

 का  लक्ष्य  ८००,०००  ३५००  लाख  सेल  बैटरियों  के  हैं  ।

 सिलाई  मशीनों  कौर  यन्त्रों  की  विकास  परिषद्‌  वारिक  लक्ष्य  तीसरी  योजना  के  लक्ष्य
 के  भ्रमर  निर्धारित  करती  है  ।  के  लिए  परिषद्‌  द्वारा  उत्पादन  का  यह  कार्यक्रम  निश्चित

 किया गया  है

 बड़े  पैमाने में  साइकल  १२.५  लाख

 बड़े  पैमाने  में  सिलाई  मशीन  ३.५  लाख

 छोटे  पैमाने में  साइकल  Q.¥  लाख

 छोटे  पैमाने  में  सिलाई  मशीन  9,900

 जानकारी  तुरन्त  उपलब्ध नहीं  है  ।

 छोटे  और  बड़े  पैमाने  के  क्षेत्रों  में  पुर्जों  का  श्रमदान  प्रदान  होता  रहता  किन्तु कोई
 निश्चित  wipes  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 छोटे  कारखानों  जो  बड़े  कारखानों  के  सहायक  के  रूप  में  काम  करते  सब

 प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  कौर  उन  की  आयात  आवश्यकतायें  पूरी  की  जा  रही  हें  ।

 बड़े  पैमाने  के  क्षेत्र  में  साइकलों  के  कुछ  निर्माताओं  की  acl  श्रावइ्यकताओं  से  प्रतीक

 क्षमता  है
 ।

 कुछ  ऐसे  कारखाने  भी  हैं  जो  केवल  पुर्जे  तैयार  करते  हैं
 ।

 वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि

 १४.  १४
 लाख  पूरी  साइकलों  की  कुल  संस्थापित  क्षमता  के  मुकाबले  १९६१  में  महत्वपूर्ण पुर्जों

 का  उत्पादन इस  प्रकार  था  ——

 १५. १६  लाख
 क

 चेन

 फ्री विल  €  2  लाख

 ea  २८.१६  लाख

 रिम  ३०.८  लाख

 स्मोक  €&  .  लाख

 alo  alo  और  हैड  फिटिंग  २३.२.  लाख

 चूंकि  के  अधिकांश  कारखानों  को  53.0  हाल  में  fea  गये  वास्तविक उत्पादन  क्षमता

 से  बहुत  कम  हैं
 ।

 क्षमता  के  अधिकाधिक  उपयोग
 के

 साथ  उत्पादन  बढ़ने  की  है  ।  सिलाई  मशीन
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 उद्योग में  कोई  क्षमता नहीं  केवल  कुछ  ऐसे  पुर्जों  को  छोड़  कर  जो  इस  समय  बड़े  पैमाने

 के  क्षेत्र में  हैं  ।

 है  ।  बैटरी  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 गोधा  में  प्रशासनिक  बची

 aft  निदान चन्द  सेठ  :

 |  श्री  दी०  Wo  वर्मा

 16६४५.
 |

 श्री  यशपाल fag  :
 <

 श्री  बागड़ी  :

 |  श्री  हेम
 seer  :

 att  हरि  विष्णु  कामत

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गोधरा  राष्ट्रीय  संघ  कौर  वाणिज्य  तथा  उद्योग  सम्बन्धी  मंत्रणा

 समिति  के  अध्यक्ष  ने  एक  ज्ञापन  दिया  है  कि  प्रादेशिक  परिषद्‌  का  भी  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासन

 में  हाथ  होना  चाहिये  ;
 कौर

 यदि  तो  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ;

 परिधान  मंत्री  तथा  बेक़ैदिओ  कार्य  मंत्री  तथा  श्रमशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 कौर  प्रादेशिक  परिषद्‌  के  बारे  में  एक  ज्ञापन  गोधरा  के  राष्ट्रीय  संघ  से  प्राप्त  है

 ्र  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 पटसन  मिलों  को  कोयले  का  संभरण

 सुबोध  सदा  :

 fees.  श्री  स०  सामन्त

 श्री  स०  ला०  दिंवेदी  :

 ब०  Fo  दास  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कोयले  की  कमी  के  कारण  पटसन  के  उत्पादन  में  कमी  हो  गई  है  ;

 क्या  पटसन
 की

 मिलों  ने  कोयले  के  संभरण  के  लिए  अभ्यावेदन  दिया

 क्या  सरकार  इस  विषय  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  तथां  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रस्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  :

 जी  नहीं  ।

 जी  हां  !

 पटसन  उद्योग  के  लिए  कोटे  १९६२ में  ७९३  डिब्बों  से  जून  2&&  में  €७३  डिब्बे
 कर  दिये गये  हैं  ।

 wast  में
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 पुत्र  कौर
 परिचय

 पाकिस्तान  के  रेलवे  कंमंचारी

 Tee.  श्री  रामेश्वर  टांटिया  :  क्या  अर  संभरण  मंत्री  यह  ॒  बताने  की

 क्या  पूर्वे  att  पश्चिम  पाकिस्तान  के  उन  रेलवे  कर्मचारियों  ने  जिन्होंने भारत  संघ

 के
 लिए  च्  किया  था  ate  जो  भारतीय  रेलों  पर  काम  कर  रहे  थे  या  कर  रहे  सरकार  से  पुनर्वास

 के  लिए  प्रार्थना  की  क्योंकि  वे  शरणार्थियों  की  श्रेणी  में  नहीं  भराते  ;

 यदि  तो  उनकी  प्रार्थना  किस  हद  तक  स्वीकार
 की

 गई  थी
 ;

 1  crate  कौर
 संभरण  मंत्री  मेहर चन्द

 :  सनौर  हाल
 में

 ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  SAT  |  चाहे  वे  रेलवे  कर्मचारी  हों  या  सब  विस्थापित  व्यक्तियों

 के  गाथ  एक  लिया  लादा

 भूषारण  श्रधघिनियम  का  गोझा  पर  लागू  किया  लाना

 1६६८.  श्री  Ho  गोपालन  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  केंकन  सहकारी  गोदना  से  भारत के  भू धारण  भ्र धि नियम  को  गोगना

 में  लागू  करने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  हुमा  है  ;
 सनौर

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  अभ्यावेदन  पर  कया  कार्यवाही  की  है  ;

 tara  मंत्री  तथा  व  दैनिक  कार्य  मंत्री  तथा  wid  मंत्री  जवाहरलाल  :

 हां

 भूमिधारण  श्र  तत्सम्बन्धी  मामलों  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है
 ।

 काफी  बोड़  पदाधिकारी

 1९९६.  श्री  न  क०  गोपालन
 :  कया

 वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 काफ़ी  बोर्डों  पदाधिकारियों को
 कितनी  उपलब्धियां  तौर  at  सुविधायें  दी  जाती

 सन
 १६६०-६१  शौर  १९६१-६२  में  काफी  बो  p

 पदाधिकारियों  ने  कितना  यात्रा  भत्ता  कौर  अन्य  भत्ते  लिये
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  पन्त  राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  )  बोर्ड

 के  पदाधिकारियों की  उपलब्धियों  में  (१)  (२)  अनुपूरक  (३)  महंगाई

 भत्ता  six  किराया  मकान  भत्ता  शामिल  हैं
 ।

 er  सुविधायें ये  दी  जाती  हैं  :

 (१)  छुट्टी  केन्द्रीय
 सरकार के  कर्मचारियों  की

 (2)  केन्द्रीय  डाक्टरी  जांच  नियमों  के  शभ्रनुसार  चिकित्सा  का  व्यय  दिया  जाना  ;

 (३)  मकान
 बनाने  की  गाड़ी

 खरीदने
 की

 पेशगी
 और

 भविष्य  निधि  में  ते  यशी
 |

 ayer  ee

 मूल  ५  में
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 (४)  मुफ्त  बिजली  ate  पानी  एक  निर्धारित  सीमा  बो लेहु चूर  और  चेरालि  यह  बोर्ड

 के  अ्रनुसंधान  स्टेशनों  क  सदस्यों  को  किराया  से  मुक्त  क्वाटर  श्रतुपवरक  भत्ता  ;

 यात्रा  मत्ता  दैनिक  भत्ता

 ~  ५
 रुपय  रुपय

 PEXS~KE  44,895.85  रे

 PEXE—Ko  93,  FoR.  ४१  PE,  PEK.

 १६६०-६१  ४  ३,  ८०  PE, LKR AK ५४,

 १९६१-६९  GREE. RY RY  ८,०९४, &2

 इलमेनाइट  का  निर्यात

 1१०००.  श्री
 श्र०  कृ०  गोपालन  :

 श्री  ato  श्रीकान्त  नायर

 क्या  प्रधान  मंत्री  ११  १९६२  ५  अतारांकित  प्रदेश  संख्या  RRO  के  उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में

 में  यह  बताने  की  कृपा  घेरेंगे  कि

 क्या  ग्लिड्डन  एण्ड  मे  रिका  कौर  ट्रावनकोर  मिनरल  लीं

 क्वि लोन  के  बीच  समझौते  च  अनुसरण  इसे  रिकी  कम्पनी  PEER  और  ERR  के  नौवहन  मौसमों

 में इलमेनाइट खरीदती  रही  है

 यदि  तो  उसके  att

 व्या  इलमेनाइट  के  क्रय  क  लिये  किसी  विदेशी  कम्पनी
 से  कोई

 नया  समझौता  नि  है  ?

 मंत्री  तथा  वे  दैनिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 र्लिड्डन  कम्पनी  ने  १९६१  १९६२  के  नौवहन  मौसम  में
 कोई  इलमेनाइट

 नहीं  खरीदा  ;

 क्रोमियम  शर  वनेज्यिम  की  अधिक  मात्रा  के  जिसक  कारण  रंग  में  फर्क  पड़

 ay  when जाता  भ  AEST  न  कम्पनी  केरल  इलमेनाइट  को  अनुपयोगी  समझती  हे  ।

 अभी  तक  कोई  नया  समझौता  नहीं  किया  गया  ।

 लघु  उद्योग  ae

 ११००१.  श्री  बिशन
 चन्द्र  सेठ  :

 क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मन्त्री  २७  १९६२  के

 रोहित  प्रश्न  संख्या  २३९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  सम्बन्धी  ats  की  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार

 किया गया  है  ;

 यदि  तो  कितनी  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  गया  है  ;  और

 उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिये  सर्कार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार
 है  ?

 wast  में
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 ५ १५
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानू
 :  से  छोटे

 पैमाने  के  उद्योग  घी  बो  स्थापित  उद्योगों  का  वितरण  सम्बन्धी  समिति  की  सिफारिश

 प्रभी  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 चेकोस्लोवाकिया  को  पटसन  का  निर्यात

 स०  चं०  सामन्त :

 Foor,  श्री  सुबोध  सदा

 श्री  ब०  कु०  दास  :

 |  श्री  म०  ला०  त्रिवेदी  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  फि

 क्या  यह  सच
 है  कि  चेकोस्लोवाकिया  ने  भा

 रत
 से  घटिया  पटसन  खरीदना  मंजूर  कर

 लिया  हे  ह

 वह  कुल  frat  पटसन  खरीदना  चाहता  है  ;

 क्या  पटसन  का  सम् भरण  शुरु  हो  गया  है  ;  शर

 माणा  कमि
 wads  है  द्वारा  सम्मलित  किया  जाता  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (att  मनु  भाई  :

 से
 यद्यपि  कोई  निश्चित  परिमाण  नहीं  ७  १९६६२  तक  पटसन  की  ८६५०  चैकोस्लोवेक

 क्रेताओं  द्वारा  मनोनीत  प्रेषकों  के  द्वारा  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  भई  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  औद्योगिक  बस्तियां

 Ho  ला०  द्विवेदी

 goog.  श्री  स०  च०  सामन्त  :

 श्री  ब०  Fo  दास  :

 श्री  सुबोध  हंसना  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  के  दक्षिणी  जिलों  जिला  हमीरपुर  व  बांदा  में  दूसरी

 पंचवर्षीय  योजना  में  जो  औद्योगिक  बस्तियों  की  स्थापना  की  व्यवस्था  थी  वह  क्यों  स्थगित  रही  ;

 इन
 जिलों

 में  इन  बस्तियों  की  निर्माण  की  दिला  में  श्री  कया  प्रगति हुई  है  ;

 (7)  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 (7)
 इस  योजना

 को
 कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा

 ?

 अंग्रजी  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग
 मंत्री  :  से  एक  faa

 रण  संलग्न  हैं  ।

 विवरण

 से  दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  उत्तर  प्रदेश  के  किसी  भी  दक्षिणी  जिल  म

 औद्योगिक  बस्तियां  बसाने  का  राज्य  सरकार  का  कोई  मूल  प्रस्ताव  नहीं  था  ।  फिर  भी  राज्य

 सरकार  के  पास  से  झांसी  में  एक  छोटी  wears  बस्तीਂ  कालपी  में  एक

 हरिजन  चयौद्योगिक  बस्त  बसाने  के  बारे  में  प्राप्त  योजनायें  १६६०-६१  में  स्वीकार  कर  ली

 गई  चार  दक्षिणी  जिलों  में  एक-एक  ग्रामीण  औद्योगिक  बस्ती  बसाने  प्रस्ताव

 तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया है  ।  इसके  लिये  स्थानों  का

 चुनाव कर  लिया  गया  है  तथा  भूमि  प्राप्त  करके  निर्माण  कार्य  शुरू  करने  के  fart

 सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  को  |दे  दी  झांसी  की  लघु  प्रौद्योगिक  बस्ती  तथा

 कालपी  की  हरिजन  औद्योगिक  बस्ती  का  निर्माण  कार्य  अनल  वर्ष  के  मध्य  तरक  तथा  चारों

 औद्योगिक  बस्तियों  का  RERR-RY  के  तरन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  आद्या  ह  ।

 सियालदह  स्टेशन  पर  शरणार्थी

 श्री  qo  Fo  दास :

 1१००४.  J
 श्री  सुबोध

 :

 |  श्री
 स०

 सामन्त
 :

 म०  ato  द्विवेदी :

 क्यां  श्रावास  कौर  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या
 सियालदह

 स्टेशन  क्षेत्र  में  घटना  देने  वालों  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  ars  हुए  कोई

 विस्थापित  या  आप्रवासी  १९६५८)  भी  हैं

 यदि  तो  उनकी  संख्या  ;  at

 उनको  वितरित  करने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  गये  हैं
 ?

 श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :  से  उनमें  से

 अधिकतर व्यक्ति  पुनर्वास  सहायता  ले  चुके  हैं  कौर  उन  बस्तियों
 से

 भाग  अरे  जहां  उन्हें  बसाया  गया

 था  ।  यदि वे  वहां  वापस  तो  राज्य  सरकारें  उनकी  शिकायतों  पर  विचार  करेंगी  ।  कुछ  परिवारों

 को  पिंड  राशि  अनुदान  दिये  गये  थे  freq  वे  सियालदह  लौट  भराये  थे  ।  वहां  पर  धरना  देने  वालों

 को  हटाने  के  काम  पर  राज्य  सरकारें  विचार  कर  रही  हैं  ।

 सुती  कपड़ों  को  ala

 1१००४.  श्री  रामेश्वर  टाटिया  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बतानेਂ  की

 रेंगे  किਂ

 सुती  कपड़ों  और  उनकी  कीमतों
 की

 समस्या  पर  प्रभाव  डालने  वाले  विभिन्न  पतलूनों
 के  बारे  में  प्रभुत्व

 ग्रा योग
 का  अन्तिम  प्रतिवेदन  अरब  प्राप्त  हो  गया  है  ;  शरर

 नाक लाव  थ  an gs

 fish  में
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 यदि  तो  आयोग  की  उपपत्तियां  क्या  हैं  कौर  सरकार  ने  उन  पर  कया  निर्णय  लिया

 पंबाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष
 :

 जी  नही ं।

 way प्रश्न  उप  a  Vel  होता  ।

 बोनस  आयोग

 1१००६.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  श्रम  कौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बोनस  श्रायोंग  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण हैं  ;

 क्या  प्रतिवेदन  १९६२  में  मिल  जाने  की  सम्भावना है  ;  कौर

 क्या  यह  आयोग  लाभांश  बोनस  योजना  के  अधीन  न  राने  वाले  लोगों  के

 हन  बोनस  दिये  जाने  के  बारे  में  भी  निर्णय  करेगा  ?

 पश्चिम  अर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 आयोग  अपने  काम  को  यथासम्भव  शीघ्रता  से  कर  रहा  है  कौर  उसकी  जांच  के  स्वरूप

 | तथा  महत्व  को  देखते  हुए  भ्र भी  कोई  विलम्ब  नहीं  हम्ना  है

 इस  समय  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  आयोग  अपना  काम  कब  तक  समाप्त  कर

 लेगा ।

 जो

 कोयला  खनिकों  को  मांगें

 1१००७.  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  कया  श्रम  और  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )'  कया  यह  सच  है  कि  धनबाद  और  रानीगंज  क्षेत्र  की  कोयला  खानों  के  मालिक़

 खान
 कामना  रियों

 की  यूनियन  की  मांगों  के  बारे  में  प्रभी  भी  उनसे  बातचीत  कर  रहे  हैं  ;

 कोयले  का  मूल्य  बढ़  जाने  के  बाद  भी  क्या  उन्होंने  मजदूरी  बढ़ाने  से  इंकार  कर  दिया

 ौर

 यदि  तो  सरकार  क्या  कदम  उठाने  वाली  है  ?

 जिस  mite  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रो
 कोयला  खान  उद्योग  में  मजदूरी  के  ढांचे में

 परिवहन  करने  क  प्रश्न  पर

 बिचार  करने
 के

 लिये
 एक  मजूरी  बोर्ड

 बना दियां गया  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पाकिस्तान को  गांवों  का  हस्तांतरण

 Toon.
 fat स०  मो०

 बनर्जी
 :

 >
 Lat  हम  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पाथेर  कंडी  के  पर्थारिया  वन  में  ५  गांव  पाकिस्तान  को  हस्तान्तरित  करर

 दिये  गये  हैं

 क्या  सर्वेक्षण  का  काम  पूरा  हो  गया  था  ;

 इस  हस्तान्तरण  के  परिणामस्वरूप  कितने  परिवार  बेघरबार  ह्य  ;  कौर

 उन्हें  फ़िर  से  बसाने  प  लिये  कया  प्रबन्ध  किया  गया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  व  दैनिक  कार्य  मंत्री  तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 शर  जी  नहीं  ।

 सीमांकन  का  काम  पुरा  हो  जाने  के  बाद  ही  ठीक  स्थिति  पता  लग  सकेंगी  |

 उन्हें  फर  से  बसाने  की  योजनाओं  पर  विचार  हो  रहा  हैं  |

 पाकिस्तानियों  द्वारा  aga  एक  भारतीय  राष्ट्र जन  की  रिहाई

 1१००९.  श्री  स०  मो०  बनों  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  परितोश  दास  जिन्हें  पाकिस्तानियों ने  अपहत  कर  लिया  wa  रिहा

 कर  दिया  गया

 यदि  तो  उनकी  रिहाई  के  लिए  बया  प्रयत्न  किये  जा  रहे
 कौर

 क्या  पाकिस्तान  सरकार  ने  हमारे  नोट  का  जवाब  दिया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्री  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 नहीं  ।

 कौर  पूर्वी  पाकिस्तान  सरकार  ने  हमारे  उप-उच्चायुक्त  के  नोट  यह  उत्तर

 दिया  है  कि  श्री  दास  को  पाकिस्तान  १९५२ के  sits

 गिरफ्तार  किया  गया  है  प्रौढ़  उनका  मामला  न्यायनिर्णयाधीन है  ।  ढाका  स्थित  हमारे  उप-उच्चायुक्त

 इस  मामले  को  देख  रहे  हैं  ।

 घंटों  की  कीमतें

 1१०१०.  श्री  श्रीनारायण  दास  :
 कया  श्रावास  कौर

 संभरण  मंत्री  २  १९६२

 के  अतारांकित प्रदान  संख्या  ४६८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि
 :

 उत्तर  प्रदेश  ate  दिल्ली  के  अतिरिक्त  seq  किन-किन  राज्यों ने  ईटों  की

 कीमतों  पर  नियंत्रण  लगाने  सम्बन्धी  परामर्श  को  मान  लिया

 विभिन्न  राज्यों  में  get  की  वर्तमान  कीमतें  क्या  ak

 ये  कीमतें  पहली  योजना  के  आरम्भ  के  समय  की  कीमतों  से  कितनी  कम  या  भ्रमित  हैं  ?
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 श्रावास  ake  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :  ईंटों  की  कीमतों पर
 नियंत्रण

 लगाने  के  लिए  ott  तक  किसी  भी  राज्य  ने  कोई  विधान  नहीं  बनाया  है

 ग्र  मांगी  गयी  जानकारी  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  पर  एक  ही  राज्य  में

 स्थान-स्थान पर  की  पटों  की  किस्म  तथा  उनके  निर्माण  की  प्रक्रिया  के  ara

 हो  सकती हैं  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  €२  ।  |

 कार्यालयों  के  लिय  भवन

 १०११.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 राजधानी  में  कार्यालयों  के  लिए  किन-किन  इमारतों  को  काम  में  लाने का

 मामला  विचाराधीन  है  ;  atk

 विचाराधीन  प्रस्तावों  का  वास्तविक  स्वरूप  क्या  है  ?

 कौर  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  (  कौर  राजधानी

 में  निम्नलिखित  बड़ी-बड़ी  इमारतें  विचाराधीन  हैं

 क्षेत्र  अनुमानित  लागत

 रामकृष्ण पुरम  में  ४२.  लाख
 ०  .  ८६  करोड़  रु०

 ह
 G-5-ER  को

 इमारत
 )  बर्ग  फीट  खर्चों  मंजर  किया

 को  छोड़  गया
 |

 रामकृष्णपुरम्‌ में (स्थायी कार्या में  कार्य  ३.  ८४  लाख  १  ०७  करोड़ रु०
 |

 Q9-E-F2 AT को

 लय  बर्ग  फीट
 खर्चों  मंजूर

 किया

 को  छोड़  |
 गया  ।

 (१)  राजेन्द्र  प्रसाद  रोड  पर

 )  मौलाना  रोड  पर

 साउथ  ब्लाक  के  दक्षिण  की  iz

 प्लाट  संख्या  Ry  पर  विचाराधीन

 साउथ  ब्लाक  के  दक्षिण की  ax

 एक  प्राय  प्लाट पर

 इन्द्रप्रस्थ  एस्टेट में  २.  ३५

 aa  फीट

 पुर्व  बंगाल  में  हिन्द

 PoRR  श्री  प्रकाश वीर स्त्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  बनने  के  बाद  वहां  पर  जो  हिन्दू  पर्याप्त  संख्या  में  रह
 गये.थे

 उन  में  से  अधिकांश का  हरिजनों  का  धर्म  परिवर्तन  कर  उन्हें  मुसलमान  बना  लिया

 गया
 है

 यदि  तो  सरकार  के  पास  क्या  उनके  आंकड़े

 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जो  अरब  शेष  हैं  उनके  लिये  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न
 कर

 दी  गई  है

 कि  या  तो  ag  भी  धर्म  बदलें  अथवा  फिर  पाकिस्तान  छोड़  जाय
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बे  दैनिक-कायम मंत्री  तथा  अज  शीत  मंत्री  जवाहरलाल

 से  जी  माननीय  सदस्य  का  यह  ख़याल  ठीक  नहीं  है  कि  पाकिस्तान  में  हिन्दुओं

 को  कौर  ख़ास  तौर  से  हरिजनों  को  मुसलमान  बनाया
 न

 यह  उनके  भारत  कराने  कारण

 ही  है  ।
 इसका  पता  १९५१  श्र  १९६१  में  पूर्व  पाकिस्तान  की  जनसंख्या  के  आंकड़ों  से  चलता  है

 :

 १  ४५१  जनसंख्या  १९६१  जनसंख्या

 कुल  जनसख्या  BLE  RARE  Y,05,80,2%

 way  हिन्दू  EIS,  रे  ४  ३  ४  ८६,५२२

 Necu ' ‘< agra  जाति  के  हिन्दू  Yo, KV, XL  ४९,  3,0  ४६

 पाकिस्तान के  अल्पसंख्यक  जाति  के  लोगों  के  निरन्तर  भारत  जाते  रहने  का  कारण  है  उन
 में

 सुरक्षित न  रहने  की  यात्रा  घन  भेजने  की  सुविधा  ate  निजी  सम्पत्ति

 की  मिल्कियत  शादी  के  बारे  में  भेदभाव  |

 मापतौल  हिन्दी  पत्रिका

 १०२३.  श्री  म०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 मीट्रिक  बालों  at  पैमानों  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रचार  करने  के  लिए  हिन्दी में

 समाचारਂ  नामक  जो  पाक्षिक  पत्रिका  निकाली  गयी  थी  उसे  बन्द  क्यों  कर  दिया  गया

 )  यह  पत्रिका  कितनी  संख्या  में  छपती  थी  कौर  इसे  कितने  लोगों  के  हाथ  बेचा  जाता

 क्या  खर्च  में  किफायत  करने  के  लिए  इसे  बन्द  किया  गया
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  aitz

 तौल  समाचारਂ  पत्रिका  बन्द  नहीं  कर  दी  गई  है  ।  यह  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  होने  वाली
 पाक्षिक

 पत्रिका  नहीं  है  वरन्‌  यह  सामग्री  उपलब्ध  होने  तथा  आवश्यकता  पड़ने  पर  समय-समय  पर  निकाली

 जाती है  ।

 एक  विवरण  साथ  में  नत्थी है  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  &  ३]

 राष्ट्रीय  राय

 की  प्र०  Wo  बारूद

 श्री  यलमंदा  रेड्डी 1१०१४

 i  शी  हेमा

 नया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (#)  तीसरी  योजना  के  पहले  वर्ष  में  राष्ट्रीय  भराय  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 क्या  यह  वृद्धि  मूल  लक्ष्य  से  कम  रही  यदि  तो  भौर

 इस  कमी
 के  मुख्य  कारण  कया  हैं

 ?

 अंग्रेजी  में
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 तथा  श्रम  ale  रोजगार  मंत्री  :  TT  १९६१-६२  के  बारे में

 राष्ट्रीय राय  के  झांकड़े  प्रभी  तक  उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 ate  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 रबड़ क  बागान

 1१०१४.  ६ |  ६.” हँ०  व०  राघवन  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  अ्रन्दमातन  द्वीप-समूह ह  में  नकद  फसलों  की  कमी  कौर  रबर  की  खेती  बढ़ाने  की

 बड़ी  सम्भावनाश्रों  को  ध्यान  द  रह  इए  यहा  सरकार  वहीं  के  T Aled TM A+  की  सों  गाते  सम्बन्धी

 का  रबर  बागान  योजना  के  साथ  समन्वय  करने  के  प्रामीत्य  पर  विचार  करेगी

 क्या  प्रशासन  रबर  के  बागान  के  लिए  वन  क्षेत्र  देने  के  विरुद्ध  और

 क्या  रबर  बागान  के  प्रयोजन  के  लिए  इन  द्वीपों  का  पूरा  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रस्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 इस  विषय  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 नही ं।

 (7)  at,  निकोबार  अंदमान  द्वीप  समह  के  उपयुक्त  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  हो  चुका  हैं  ॥

 सूक्ष्म  मापक  यंत्र  बनाने  का  कारखाना

 1१०१६.  श्री  प०  कुन्दन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १६  १९६२ के  तारांकित

 अदन  संख्या  ७४८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  gen  मापक  यंत्र  कारखाने  के  स्थान  के  बारे  में  भ्रन्तिम  निर्णय  हो  गया  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 भी  निर्णय  हो  गया  है  कि  इस  में  कौन-कौन  से  यंत्र  बनायें  Ta, यह  ' निज़ाम

 हो  गया है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  सूक्ष्म

 मापक  यंत्र  कारखाने  के  लिए  पालघाट  में  पुडुचेरी  के  निकट  एक  स्थान  छांट  लिया  गया  है

 इस  कारखाने  में  बनने  वाले  यंत्रों  के  सम्बन्ध  में  अस्थायी  रूप  से  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि

 इस  में  मैकेनिकल  हाइड्रॉलिक
 और

 यमे टिक  यंत्र  जैसे  न्यू मे टिक  लेवल  स्वयं  मापक

 प्रेशर  फ्लोमीटर ate  लेबल  प्रोग्राम  सेटर  तथा  प्रत्य  सहायक  पुर्जे
 जेसे

 कन्ट्रोल  atta  बाऊडन  zag  VUTUNE  बनाये  जायेंगे  ।

 मिल  dah  में

 $651
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 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  क  कर्मचारी

 1१०१७.  श्री  क०  गोपालन  :  कया  श्रावास  प्रौर  संभरण  मंत्री  यहं  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  द्वारा  दिये  गये  वेतन-क्रमों  तथा  सुविधाओं

 के  मामले  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  नियमित  कर्मचारियों  तथा  काम  के  श्रतुसार  वेतन

 पाने  वाले  कर्मचारियों  में  भेदभाव  किया  जाता  है  :

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  है  ;  श्र

 क्या  सरकार  दोनों  प्रकार  के  कर्मचारियों  के  साथ  समान  व्यवहार  किये  जाने  के  लियें

 उपाय  करेगी  ?

 निर्माण ,
 श्रावास  ate  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना ):

 से
 .  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  नियमित  कर्मचारियों  तथा  काम  के  अनुसार  वेतन  पांने  वाले  कर्मचारियों  के  बारे

 में  केन्द्रीय  वेतन  प्रयोग  ने  वेतन-क्रम  के  बारे  में  जो  सिफारिश  की  थी  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  गयां

 है  शौर  लागू  कर  लिया  गया  है  ।

 जहां  तक  अन्य  सुविधाओं  का  seq  प्रौद्योगिक  कर्मचारियों  के  बारे  में  वेतन  आयोग  द्वारा

 की  गई  सिफारिशों  को  भारत  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ate  उन्हें  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  काम  के  भ्रनुसार  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  पर  भी  लागू  कर  दिया  गया  है
 ।

 आयोग  ने

 औद्योगिक  तथा  गैर-श्रौद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिये  एक-सी  सुविचारों  की  सिफारिश  नहीं  की  थी
 ॥

 वेतन  आयोग  की  सिफारिश  के  श्रनूुसार  इस  बात  के  area  निकाल  दिये  गये  हैं  कि  काम  के

 अनुसार  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  भी  उसी  दर  से  छट्टी  यात्रा  रियायत  कौर  यात्रा

 भत्ता  दिये  जायें  जिस  दर  से  नियमित  कर्मचारियों  को  मिलते  हें  ।  काम  के  अनुसार  वेतन  पाने  वाले

 कर्मचारियों  को  चिकित्सा  लाभ  देने  का  प्रशन  विचाराधीन  है  ।

 सभी  श्रौद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिये  जीत  छुट्टी  संबंधी  नियमों  में  संशोधन  करने  का

 विचाराधीन  है  ।  इस  बीच  उन  पर  वही  ब्यान  कानून  लागू  होंगे  जिन  धजी  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  काम  के  अनुसार  वेतन  पाने  वाले  स्थायी  कर्मचारी  कौर  नियमित  कर्मचारी

 अर्जित  get  के  अधिकारी हैं  ।

 पंजाब  की  पहाड़ियों  में  सड़कों  कौर  पुलों  का  निर्माण

 1१०१८.  शी  हेम  राज
 :

 क्या  योजना  मंत्री  Le  १९६२  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या

 ३५००  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पंजाब  की  पहाड़ियों  में  सड़कों  तथा

 पुलों  के  निर्माण  के  लिये  दो  करोड़  रु०  का  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  क्या  सरकार  ने  क्या  कोई  निर्णय
 कर  लिया है  ?

 योजना  तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  पहले  से  ली  गई  जिम्मेदारियों

 देखते  हुए  यह  संभव  नहीं  था  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  की  सड़कों  के  लिये  कोई  विशेष  उपबन्ध किया  जा

 सके
 ।

 ऐसी  सड़कों  का  विकास  राज्यों  की  योजनाश्रों  में  किये  गये  उपबन्ध  में  से  किया  जाना  चाहिये  | 1

 जान  सरकार  को  तदनुसार  सूचित  कर  दिया  गया  है  |
 wr

 tae  sia  में
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 दिल्ली  में  रोजगार  का  सर्वक्षण

 ,
 1१०१९.

 श्रीधर  चे  maT:  क्या
 श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  प्रशासन
 ने  में  रोजगार  की  प्रवृत्तियों  ate  आंकड़ों  का  कोई  विस्तृत

 सर्वेक्षण कराया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  उपपत्तियां  कया  है  ?

 fara  ate  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री
 :  आर  जी  नही ं;

 रोजगार  बाजार  सूचना  कार्यक्रम  के  भ्रमित  नियोजकों  से  प्राप्त  तिमाही  विवरणों  से  हर  तीसरे

 wey  रोजगार  की  प्रवृत्ति  का  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ।  जून  १९६१  से  मार्च  १९६२  के  बीच

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  रोजगार  भें  हुई  हर  तिमाही  में  रोजगार  की  वृद्धि  का  विवरण

 निम्नलिखित विवरण  में  दिया  गया  है  ——

 तिमाही  गर-सरकार  क्षत्र  सरकारी  क्षेत्र

 १९६१  में  समाप्त होने  वाली  .  ०  ७  १.

 १९६१  में  समाप्त  होने  वाली  ०  ०२  १्,€

 १६६१  में  समाप्त होने  वाली  ०.  ७

 १९६२  में  समाप्त  होने  वाली  0.2

 ee a

 १६६१  के  बाद  कुल  वृद्धि  2.5  ६,

 विद्रोही  नागा

 प्र०  चं०  बस झा  :

 1१०२०.  ~  श्री  यदा पाल  सिह  :

 थ्री  राम  रतन  गुप्त
 :

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अभी  हाल  में  नागालेंड  में  खाद्य  seal  के  श्रावागमन  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगा

 दिये  गये  है  ताकि  ये  वस्तुयें  कहीं  विद्रोही  नागाओं  के  हाथ  न  पड़  जायें  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  है  ?

 पिधान  मंत्री  तथा  बैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदादित  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 जी

 राज्यपाल  द्वारा  २१  १९६२  को  निकाली गई  अधिसूचना की  एक  प्रति  सभा  पटल
 पर  रखी

 जाती  है
 |  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या

 ee]
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 राष्ट्रीय नमना  सर्वेक्षण

 1१०२१.  श्री  मुरारका
 :

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  पर  शुरू  से  aa  तक  कुल  कितना  धन  खर्चे  हुम  है
 ;

 कभी  तक  उस  ने  कितन  प्रतिवेदन  प्रकाशित किये  है  ;

 क्या  उस  के  आंकड़े  योजना  आयोग  भौर  wer  सरकारी  विभागों  के  लिये  उपयोगी

 सिद्ध हुए  है  ?

 पं प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 Ro  १९६२  तक  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुल  ४१  करोड़  रु०  aw  किये  है
 ।

 ६३  ;

 जी  हां  ।

 राष्ट्रीय  नमना  सर्वेक्षण

 1१०२२.  श्री  मुरारका  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  ने  श्री  तक  कितनी  बार  सर्वेक्षण  किये  है
 ;

 कितनी  बार  के  सर्वेक्षण  के  बारे  में  आंकड़े  प्रकाशित  हो  चुके  हैं  ;

 ये
 आंकड़े  किस  अवधि  के  बारे  में  हैं

 ?

 धान  मंत्री  तथा  बे  दैनिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रणु  शाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  )

 १७  बार  झ्राथिक-सामाजिक  सर्वेक्षण  श्र  १०  बार  निर्माण  उद्योगों  के  सर्वेक्षण  का  क्षेत्र  कार्य

 पूरा  हो  गया  है
 |

 श्र  सितम्बर  we  से  जुलाई  exe  तक  की  प्रविधि  में  १७  बार  किये  गये

 धनिक-सामाजिक  सर्वेक्षण  कौर  EY?  से  rene  तक  की  झ्र वधि में  ६  बार  किये  गयें  निर्माण

 उद्योगों  के  सर्वेक्षण  के  प्रतिवेदन  प्रकाशित  किये  गये  हैं  ।

 उद्योग  तथा  श्री  सिध्म

 1१०२३.  डा०  लक्ष्मोेमलल  सीधी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 उद्योग  तथा  १९६१  की  धारा  १८क  के  अधीन

 राज  तक  सरकार  ने  कुल  कितने  उद्योग  aa  अधीन  लिये  हैं  ;

 ऐसी  कार्यवाही  करने  के  क्या  कारण  रहे  हें  ;  कौर

 क्या  निकट  भविष्य  में  किसी  बड़े  श्रौद्योगिक  कारखाने  को  उस  के  ste  धारियों को

 लौटाने  का  कोई  विचार  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  सम  उद्योग  मंत्री

 क  अ  क  2  ी
 (at

 ।

 सून  अंग्रेज़ी  में
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 उद्योग  को  इसलिये  aaa  हाथों  में  लेना  पड़ा  कि  वे  ऐसे  ढंग  से  चल  रहे  थे  कि  संबंधित

 अनुसूचित  उद्योगों  कौर  लोकहित  के  लिये  भ्रह्तिकर  था  ।

 उद्योग  तथा  विनियमन  )  १९५१  की  धारा  १८  क  के  अधीन

 सरकार  द्वारा  भ्रपने  हाथ  में  लिये  गये  १५  उद्योगों  में  से  ८  को  उन  के  स्वामियों  को  सौंप  दिया  गया

 है
 ।  एक  अरन्य  मामले  में  उघोग  को  वापस  लौटाने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 संसद्‌  कार्य  के  लिये  छापाखाना

 भक्त  aaa  :

 १०२४.  श्री  भागवत  झा  आजाद :

 श्री  दी०  चं०  फार्मा :

 क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  २६  १९६२  के  तारांकित संख्या  ११३७

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  संसद्‌  के  लिये  श्रलग  छपाई  प्रेस  स्थापित  करने

 के  कायें  में  अरब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 श्रीवास  शर  संभरण  मंत्री  मेहरचन्द
 :

 इस  की  तफसीलें तैयार  की

 जा  रही  है
 ।

 इस  समय  भारत  सरकार  का  एक  मुद्रणालय  नई  दिल्‍ली  में  मिटो  रोड  पर  है  ।  परन्तु

 यह  पुराना  मुद्रणालय  है  कौर  इस  की  क्षमता  में  सरकार  की  भ्रावश्यकताओओं  को  पूरा  करने

 के  लिये  पर्याप्त  पाई  गई  है  ।  इसलिये  सरकार  तिलकनगर  के  पास  एक  दूसरा  मुद्रणालय  लगाने

 की  योजना  बना  रही  ्  जब  यह  मुद्रणालय  लग  तब  संसद  कौर  सरकारी  कार्यालयों

 के  काम  को  इन  दोनों  मुद्रणालयों  में  यथोचित  रूप  से  बांट  दिया  जायेगा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  क  कार्यालयों  का  निर्माण

 1१०२५.  डा०  लक्ष्मीमट्ल  सीधी  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  अल्प  वेतन  भोगी  कर्मचारियों  की  नई  बस्तियों  के  नजदीक  केन्द्रीय  सरकार  कोई

 कार्यालय  खोलना  चाहती  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  हो  जाने  की  आशा  है
 ?

 श्रावास  और  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  ate  अभी

 हाल  में  रामकृष्ण पुरम  में  कार्यालय  के  लिये  दो  इमारतों  के  निर्माण  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है
 ।

 इन

 दोनों  इमारतों  पर  १.  €  ३  करोड़  रु०  की  लागत  कौर  इन  में
 ८

 लाख  फुट  जगह  कार्यालय

 के  लिये  उपलब्ध  हो  जायेंगी  ।

 गोज  वाणिज्य  संघ  का  दिष्टसंडल

 fm  रघुनाथ  fag :
 1१०२६.

 श्री  राम  रतन  गुप्त

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  महीने  में  किसी
 समय

 गोशा  वाणिज्य  संघ  का  कोई  शिष्ट  मंडल
 उन

 से  मिला था  ;
 ee

 मिल
 i
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 कौर यदि  तो  उस  की  क्या

 गोझा  के  व्यापारियों  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का  विचार

 है

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कायम  मंत्री  तथा  श्रण  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 ot  ati

 शिष्ट  मण्डल  ने  अन्य  बातों  के  साथ  (2)  जनवरी--मीचे  0.0  के  लिय  आयात  नीति

 की  कार्यान्वित  ;  (२)  उन  मदों  की  संख्या  में  जिनके  शिकायात  पर  प्रतिबन्ध  (३)

 में  जो  पारसल  पहुंचे  हैं  उनके  वितरण  की  मांग  की  |

 मामला  विचाराधीन  है
 ।

 इलेक्ट्रो-टैकनिकल  पोर्सिलेन  का  निर्माण

 Fos.  श्री  रघुनाथ  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कार मीर  में  मिट्टी  के  बर्तन  बनाने  के  सरकारी  कारखाने  में  इलैक्ट्रो-ैक्निकल  पोर्सिलेन
 के

 निर्माण

 के  लिये  जम्मू  कौर  काइमीर  सरकार  तथा  इटालिय  फर्म  के  बीच  सहयोग  की  बातचीत  का  अन्तिम

 निर्णय  हो  गया है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  जानकारी  इकट्ठी  की

 जा  रही  है  भ्र  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ईरान  के  साथ  व्यापार करार

 1१०२८.  श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 ब्या  इरान  के  साथ  व्यापार  तथा  वाणिज्य  करार  का  नवीकरण हो  गया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  स  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई  :  जी

 नहीं  |  एक  नये  करार  के  लिये  बातचीत  चल  रही  है  ।

 राजस्थान  कौर  श्नान्घ्ञ  प्रदेश  म  यूरेनियम  मिलने  की  संभावना

 श्री  सुबोध  सदा  :
 1१०२४

 श्री  स०  चं०  सामन्त :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यूरेनियम  की  खुदाई  की  जरूरतों
 को

 करने  के  लिये  खुदाई  के

 यन्त्र  राजस्थान  और  प्रान्तर  प्रदेश  को  भेज  दिये  गये  हैं  ;  शर

 इस  समय  किन-किन  स्थानों  पर  खुदाई  हो  रही  है  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्यो  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 a  ne
 aa

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 इस  समय  बिहार  में  सिंहभूमि  की  तांबे  की  पेटी  ara  प्रदेश  में

 नगर  जिले  में  और  राजस्थान  के  जयपुर  तौर  दि  जिलों  में  खुदाई  का  काम  हो  रहा  है  जिसमें

 रेडियो  सक्रिय  धतूरों  के  लक्षण  दिखाई  पड़े  हैं  परन्तु  चालू  छानबीन  के  जो  कि  हो  रहीं  ही  यह

 जा  सकता  है  कि  इस  धातु  को  वाणिज्यिक  ढंग  पर  निकालने  की  कितनी  सम्भावना  है
 ।

 निर्यात  संवर्धन  के  लिये  वित्त  योजना

 १०३०.  श्री  राम  प्रदा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  संवर्धन  के  जापानी  तरीके  जिसे  अल्प-कालीन

 प्रबन्ध  कहा  जाता  जांच  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  निर्यात  बढाने  कौर  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  लिये  निर्यात

 व्यापार के  लिये  अ्रल्प-कालीन  वित्त-प्रबन्ध  हेतु  कोई  कार्यक्रम  बनाने  का  इरादा  रखती  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रस्तर्ाष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 जी  हां
 ।

 जापान  में  निर्यात  के  वित्त-प्रबन्ध  के  लिये  दिये  जाने  वाली  सुविधाघरों  की  जांच  कर  ली  गई  है  ।

 इस  मामले  के  बारे  में  व्यापक  रूप  से  जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  कर  दी

 गई  है  ।

 पंजाब  म  बेरोजगारी  का  सर्वेक्षण

 1१०३१.  श्री  दी०
 चे  mat  :

 कया  श्रम  पौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पंजाब  में  बेरोज़गारी  का  हाल  में  कोई  सर्वेक्षण  gar  है  ;

 यदि  तो  उसकी  उपपत्तियां क्या  हैं  ?

 fore  ate  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  नहीं ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 त्रिपुरा  में  औद्योगिक  सरकारी  समितियां ‘yes

 1१०३२.  श्री  दशरथ  देब  :  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 त्रिपुरा  में  aa  तक  स्थापित  की  गई  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 कौन-कौन  सी  समितियां  घाटे  में  चल  रही  हैं  ;

 (7)  वे  घाटे  में  क्यों  चल  रही  हैं  ;  AK

 इन  सहकारी  समितियों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वाणिज्य
 तथा

 उद्योग
 मर

 त्रालय  में
 उद्योग  मंत्री  sty  मनुभाई  :

 त्रिपुरा में  १३२

 औद्योगिक  सहकारी  समितियां  हैं
 ।

 इन  समितियों  के  नाम  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  हैं  कौर  यह

 कारी  प्राप्त  करने  में  बहुत  समय  a  श्रम  आवश्यक  है  |

 ५१  समितियां घाटे  में  चल  रही  हैं  ।
 ere

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं  कारीगर  सदस्यों  में  प्रबन्ध  की  योग्यता  का  प्रभाव

 (२)  उत्पादन  ate  विपणन  के  आधुनिक  तरीकों  की  जानकारी
 न

 होना  (३)  कच्चे माल  के

 यात  का  ऊंचा  व्यय  (४)  त्रिपुरा  में  मजूरी  की  दर  अपेक्षाकृत  ऊंची  होना  ।

 त्रिपुरा  प्रशासन  के  क्षेत्रीय  कर्मचारी  इन  समितियों  के  कार्य  की  देखभाल  कर  रहे  हैं  तथा

 उन्हें  श्रमिक  दृष्टि  से  सुदृढ़  बनाने  के  लिये  उनका  झ्रावश्यक  माने-दर्शन  कर  रहे  हैं  ।  त्रिपुरा  के  विभिन्न

 बाजारों  में  जो  बिक्री  दूकान  तथा  कलकत्ता  में  जो  दूकान है
 वे

 इन  सहकारी  समितियों
 को

 ait

 वस्तुओं  को  बेचने  के  लिय  सुविधायें  दे  रही  हैं
 ।

 केन्द्रीय  विपणन  संगठन  भी  इन  समितियों
 से  सीधे

 खरीद  कर  तथा  उन्हें  उचित  पर  कच्चा  माल  देकर  उनकी  सहायता  कर  रहा

 त्रिपुरा  में  औद्योगिक  बस्तियां

 1१०३३.  श्री  दीदार  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 त्रिपुरा  में  दूसरी  शर  तीसरी  योजना वधि  में
 कितनी  औद्योगिक

 बस्तियां  स्थापित  की  गईं  ;

 प्रत्येक  औद्योगिक  बस्ती  में  उक्त  अवधि  में  कितने  कर्मचारी काम  पर  लगाये  गये  ;

 क्या  ate  कर्मचारियों  को  काम  पर  लगाने  की  कोई  गुंजाइस  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  :  एक

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  तक  ३००  व्यक्ति  तथा  PER L—KR  AMT
 तक  १८८

 व्यक्ति काम  पर  लगायें  गये  ।

 जब  कर्मचारी  उपलब्ध  हों  तो  उन्हें  काम  पर  लगाने  की  गुंजाइश  होती  है  ।

 मलाया  के  साथ  व्यापार करार

 1१०३४.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मलाया  के  साथ  एक  व्यार  करार  पर  हस्ताक्षर किये  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  किसी  श्रौपचारिक  करार  पर  हस्ताक्षर करने  से  पूवे  कोई

 निधि  maar  मलाया  भेजने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्रालय  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मन्त्री  मनुभाई  :

 नहीं  ।

 मामला  विचाराधीन है  ।

 gee  कौर  महिलायें  को  समान  वेतन  सम्बन्धी  संकल्प

 1१०३५.  श्री  रघुनाथ  सिंह  क्या  प्रधान  मंत्री  as  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  तारीक  ate  सामाजिक  परिषद्‌  की  सामाजिक  समिति  ने  १०  १९६२  कों

 एक  संकल्प  स्वीकार  करते  हुए  पुरुष  कौर  महिलाश्रों  के  लिये  समान  वेतन  की  सिफारिश  की  थी  जिसमें

 faeq,  इथोपिया  कौर  आस्ट्रेलिया  तटस्थ  रहे
 ;  झ्र

 मल  अंग्रेजी  में
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 यदि
 तो  भारत  का  क्या  दृष्टिकोण  है

 ?

 मंत्री  तथा  ब  देशिक
 काय  मंत्री

 तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 हां  ।  किन्तु  समिति  की  प्रारम्भिक  बैठक  में  इथोपिया  ate  जापान  ने  संकल्प  के  पक्ष  में

 दिया था  ।

 भारत  ने  संकल्प  के  पक्ष  में  मतदान  किया  था
 ।

 मकान  बनाने  के  लिये  गरीब  लोगों  को  ऋण  देना

 १०३६.  शनी
 ८.” ह ५  qo  राघवन

 श्री  ८.” हूँ ५  क्‌०  गोपालन

 aa  श्रीवास  ate  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  गरीब  लोगों  को  क्षेत्रों  में  भारी  वर्षा  होती  जो  घास-फूस के

 मकानों  को  खपरेल.वाले  मकान  बनाना  चाहते  दिये  कालीन  ऋण  देने  के  लिये  श्री  कोई
 योजना

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  घासफूस  के  मकानों  के  प्र स्वास्थ्यकर  दशाओं  तथा

 फूस  के  बढ़ते  हुए  श्रावतंक  व्यय  की  जानकारी  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  किसी  ऐसी  योजना  को  लागू  करने  की  सम्भावना  पर  विचार  करेगी
 ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना )  :  से  ग्रामीण
 आवास

 परियोजनाओं  की  योजनायें  ,  योजनाओं  के  अन्तर्गत  खाने  वाले  चुनिन्दा  गांवों  में  सुधार
 करने

 तथा

 मकानों की  छत  बदलने  के  लिये  ऋण  देती  है  जो  २०  वर्षों  में  war  किये  जा  सकते  हैं
 |

 विमानों के  इंजनों  का  आयात

 1१०३७.  श्री  |" है ५  त्र०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने
 की

 करेंगे  कि
 :

 जनवरी
 से

 १९६२  तक  तथा  इससे  पिछले  वर्ष  इसी  wafer  में  ब्रिटेन  से  रायात  किये

 गये  विमानों  के  इंजन  तथा  पुर्जों  का  मूल्य  कितना  है  ;

 क्या  इस  आयात  में  कमी  हुई  है  सनौर  क्या  इस  कमी  के  साथ  इन  वस्तुओं  के

 देशी  उत्पादन  में  उतने  ही  भ्रनुपात  में  वृद्धि  हुई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मं  मालय में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मदुराई
 :

 site  जनवरी  से  मई  FEqR  तक  तथा  इससे  पिछले  वर्ष  में  इसी  अवधि  में  ब्रिटेन  से  आयात  किये

 गये  विमानों  के  इंजनों  site  पुर्जों  का  मूल्य  लगभग  एक  सा  अर्थात्‌  2,02,%0,009

 2,0%,20,000  रुपय है  ।

 विद्युत  निर्माण  यूनिट

 1१०३८.  श्री  प्र०  चे  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  बड़े  औद्योगिक  को
 अपने  च  निर्माण

 स्थापित

 करने  देने  का  निर्णय  किया  है  ;
 a

 wast  में
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 यदि  तो  वह  निर्णय  क्या  है  ;

 क्या  इस  निर्णय  के  कार्यान्वय  के  फलस्वरूप बिजली  की  कमी  दूर  होने  की  सम्भावना

 योजना  तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  :  श्र  निजी  औद्योगिक

 द्वारा  स्थापित  किये  जाने  वाले  विद्युत  निर्माण  यूनिटों  की  क्षमता ३०  १६५६  के

 संकल्प  के  अनुसार  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 औद्योगिक उपक्रमों  के  विद्युत  की  कुल  क्षमता  में  कोई  विशेष  वृद्धि  होने  की

 सम्भावना  नहीं  है  ।

 लन्दन  को  तिब्बत  संस्था  द्वारा  दो  गई  छपाई  की  मशीन

 श्री  प०

 1१०३४.
 1  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती

 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लन्दन  की  तिब्बती  संस्था  ने  तिब्बत  की  दुर्लभ  पांडुलिपियों
 शौर

 धार्मिक  ग्रन्थों  की  छपाई  के  लिये  एक  रोटरी  की  छपाई  मशीन  दी  है  ;

 यदि  तो  क्या  यह  मशीन  भारत  पहुंच  गयी

 यदि  तो  यह  मशीन  कहां  लगाई  जायेंगी
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 a  |

 हां  ।

 यह  मशीन  तिब्बत  की  परम्परा  व  संस्कृति  सम्बन्धी  केन्द्रीय  परिरक्षण  संस्था  में  लगाई

 जायेगी  जो  दलाई  लामा  भारत  में  किसी  स्थान  में  स्थापित  करने  का  इरादा  रखते  हैं  ।

 मणिपुर  म  औद्योगिक  एकक

 १०४०.  श्री  रियो  कदिंग : क्या वाणिज्य क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  मनीपुर  प्रशासन  की  नीति  औद्योगिक  एककों  के  यन्त्रीकरण  को  प्रोत्साहन  देने  की

 है  अथवा  उसे  प्रोत्साहन न  देने  की  है  ;

 यदि  उस  नीति  शस्त्रीकरण  के  पक्ष  में  है  तो  उन  उद्योगों  जो  भारतीय  में  तेल  दाल

 चावल  धारा  मिल  शादी  मशीनों  से  काम  करती  रही  क्या  कोई  सहित  ' गयी है  ;
 भर

 तीसरी  पंचवर्षीय योजना  में  कौनसी  योजना  कार्यान्वित की  जाये  ग  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  मणिपुर  प्रश।सन  की  ति

 =~
 ieee

 a
 अंग्रेजी  में
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 उद्योगों  को  सरकारी  सहायता  alata,  १४  के  श्रन्तगंत  उपक्रमों  को  कार्यवाहक

 पूंजी  और  मशीनरी  की  खरीद  के  लिये  सहायता  के  तौर  पर  ऋण  दिया  जाता  है  ।  अरब  तक  किसी  मिलने

 इस  सुविधा का  लाभ  नहीं  उठाया है  ।

 सहायता  के  तौर  पर  ऋण  देने  के  अतिरिक्त  कारीगरों  के  प्रशिक्षण  की  योजनायें  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  की  गयी  हैं  ।

 में  प्राम  घानी  कुटीर  उद्योग

 1१०४१.  श्री  रिश् यांग  किलिंग :  क्यां  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मणिपुर में  ERs  तक  ग्राम  घानी  कुटीर  उद्योग  तथा  हाथ  से  कुटाई  करने  वाली

 कितनी  समितियों  का  पंजीयन  किया  गया  तथा  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 REQ O—RQ  PER V—-KR  में  कितना  ऋण  दिया  गया  ;  भ्र

 श्री  तक  कितने  व्यक्ति  दोषी  पायें  गये  हैं  प्रौढ़  उनके  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  से  .  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  सनौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भारत-मोरक्को  व्यापार  करार

 रघुनाथ  fag

 1१०४९
 श्री  यदापाल सिंह

 श्री प्र ०  शक्

 रवीन्द्र  वर्मा

 {)  क्या  भारत-मोरवको  व्यापार  करार  की  प्रविधि  बढ़ाई  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  इन  दो  देशों  के  बीच  व्यापार  तथा  वाणिज्य  का  विकास  करने  के  लिये  ate

 कौनसी  वस्तुएं  करार  में  शामिल  की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 :

 भारत  मोरक्को  व्यापार  करार  जो  एक  वैध  टैन्जियर्स  में  ३  १९६२  को

 हस्ताक्षर किये  गये  थे  ;

 करार  के  sepia  जिन  वस्तुओं  का  श्रमदान-प्रदान  किया  जाने  वाला  है  उनकी  सूची  संलग्न
 है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  €४]

 बागानों में  शिक्षक

 1१०४३.  श्री  नटराज  पिल्ले  :  क्या  श्रम  कौर
 रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  कमेंट्री  भविष्य  निधि  के  आयुक्त  ने  दक्षिण  भारत  में  बागानों  के

 स्कूलों  के  शिक्षकों
 को

 कर्मचारी  भविष्य  नि
 में  भाग  लेने  से  वंचित  किया

 है  ;  शौर

 मल  wast  में
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 fara  शौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  (ai  :  हां  ।

 कर्मचारी भविष्य  निधि  ERR  के  उपबन्धों  तथा  उसके  अन्तर्गत  बनाई  गई

 योजना  के  भ्रन्तगंत  बागानों  के  शिक्षक  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  सदस्य  नहीं  बन  सकते  किन्तु  शिक्षकों

 को  इस  योजना  में  शामिल  करने  के  लिये  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  इरादा  है  ।  यदि  मालिक  तथा

 बागान  के  किसी  स्कूल  के  अधिकांश  शिक्षक  कौर  भ्रमण  कर्मचारी सहमत  हों  जाये  तो  इस  बीच  वे

 स्वेच्छा  से  भविष्य  निधि  योजना का  लाभ  उठा  सकते हैं  ।

 ग्रेट  ब्रिटेन  a  भारतीय

 १०४४.  श्री
 राम

 :
 क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 :

 १  १९६२  को  ग्रेट  ब्रिटेन  में  कितने  भारतीय  थे  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रेट  ब्रिटेन  में  रहने  वाले  प्रतिकाश  भारतीय  विभिन्न  व्यवसायों  अथवा

 कारखानों  में  काम  कर  रहे  हैं  उसके  फलस्वरूप  उन्हें  काफी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  है  ;

 यदि  तो  ये  भारतीय  प्रतिवर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कमाते  हैं  कौर  भारत
 को

 भेजते

 प्रेट  ब्रिटेन  राष्ट्र  मण्डल  झ्राप्रवासन  अ्रघिनियम  का  एसे  लोगों  के  भविष्य  में  ग्रेट  ब्रिटेन

 जाने  पर  क्या  पड़ेगा  ;

 (=)  क्या  सरकार  ब्रिटिश  सरकार को  इस  विषय  में  उदार  नीति  अपनाने  के  लिये  तैयार  करने

 हेतु  कोई  कदम  उठा  रही  है  ?

 मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  =

 dz  ब्रिटेन में  १  ERR  को  कुल  १,२०,०००  भारतीय थे
 |

 अधिकांश  वयस्क  व्यक्ति  विधिक  व्यवसायों  ate  कारखानों  में  लगे  हुए  हैं
 ।

 वे  ग्रेट

 ब्रिटेन  में  निर्धारित  मंजूरी  कौर  प्रो वर टाइम  मजूरी  कमाते  हैं  घर  भेजने  के  लिये  पर्याप्त

 धन  बचा  लेते  हैं  ।

 इन  भारतीयों  द्वारा  कमाई  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  कोई  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  ग्रेट  ब्रिटेन  में  रहने  वाले  भारतीयों  ने  १९६०  १९६ १  में  RE

 १४३  लाख  रुपये  भारत  भेजें  ।

 ग्रेट  ब्रिटेन  राष्ट्र मण्डलीय  अधिनियम  का  यह  होगा  कि  प्रेट  ब्रिटेन

 जाकर  बसना  चाहने  वाले  भारतीयों  की  संख्या  घट  जायेगी  ।

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठाने  का  इरादा  नहीं  रखती  ।

 व्यापार  प्रतिनिधिमंडल

 1१०४४.  श्री  यशपाल सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  PEK L-KR  तथा  PERR-F'  में  श्री  तक  कितने  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डल विदेश

 क्या  प्रत्येक  प्रतिनिधिमण्डल  द्वारा  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करना  श्रावस्यक

 ;
 a  eg

 faa  भ्र रे जी  में
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 यदि  तो  कया  सभी  प्रतिनिधिमण्डलों  ने  अ्रपने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  हैं  ;  कौर

 प्रत्येक  प्रतिनिधिमण्डल
 पर  कितना  धन  खर्चे  gat

 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  मनुभाई
 :

 से  एक  विवरण  संलग्न है
 ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  सं

 स्वा  €६]

 गोशा  में  शहीद  भवनਂ  १

 1१०४६.  श्री  रघुनाथ  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 गोझा  में  एक  शहीद  कक्ष  के  निर्माण  सम्बन्धी  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन नहीं  है  ।

 मि  लाई  क  आसपास  सहायक  उद्योगों  की  स्थापना

 कि

 Trove.  श्री  रामेशवर  टांटिया  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  भिलाई  के  कुछ  सहायक  उद्योग  स्थापित  करने  को

 सोच  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 तथा  उद्योग मं  मालय  में  उद्योग  मंत्री  एक

 विवरण  संलग्न है
 ।  परिशिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  ey]

 ~
 पेंसिल  बनाने  के  कारखाने

 १०४८.  श्री  रा०  स०  तिवारी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  पेंसिलें  बनाने  के  कारखानों  की  संख्या  क्या  है  इन  कारखानों  में  कितने  रुपये

 की  पेंसिलें बनाई  जाती  हैं  ;

 क्या  भारत  से  बाहर  भी  पेंसिलें  भेजी  जाती  हें  ;

 इन  कारखानों  की  लागत  धन  राशि  कुल  कितनी  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग

 मन्त्रालय  के  विकास  स्कन्ध  की  सूची  के  १५  कारखाने  पैमाने  के  कारखानों  के  अतिरिक्त  )  विभिन्न

 किस्मों
 की

 पेंसिलें
 जेसे  काले  सुरमे  रंगीन  तथा  कार्विग  पेंसिलें  बना  रहे  है

 ।
 इनकी  कीमत

 &  रु०

 से  लेकर  ३८  रु०  प्रति  व्यसन  तक  है  जो  पेंसिलों  की  किस्म  उनके  वर्ग  पर  निर्भर  करती  है  ।

 जी  हां

 इनमें
 लगी

 कुल  पूंजी  के  बारे  में  ठीक  स  उपलब्ध  नहीं  हैं  पर  मान  है  कि  वाणिज्य
 war

 उद्योग  मन्त्रालय  के  विकास  स्कन्ध  में  पंजीबद्ध  १५  कारखानों  की  कुल  चल  सम्पत्ति
 ८३

 लाख
 रुपये  होगी  ।

 ee

 ध  मू

 "Martyrs  ‘Hall
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 गान

 १८  Wed,  PeRr

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 1१०४६.  श्री  हेमा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  तैयारी  शुरू  कर  दी  गई  है  ;  कौर

 wa  तक  कितने  दल  बनाये  जा  चुके  है
 ?

 तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  श्र
 योजना  आयोग  ने

 PERLE  की  अवधि  के  लिये  दीर्घकालीन  श्रमिक  विकास  योजना  are  विशेष  कर  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  के  लिये  परियोजना  तैयार  करने  के  लिये  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  काम  शुरू  कर  दिया

 है  ।  अब  तक  ने  बिजली  भारी  बुनियादी

 परिवहन  नौवहन  ate  पत्तनों  के  सहायक  दल  ate  प्रविधिक दिक्षा  के  लिये  दल

 गठित  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  एक  कर्णधार  समिति  जिसका  सभापति  योजना  झ्रायोग  का  सचिव

 तथा  विभिन्न  आयोजना  दलों  के  सभापति  ai  कुछ  भ्रमण  अधिकारी  जिसके  सदस्य  गठित  करने

 का  निर्णय  किया  गया  है  ।  ये  दल  बनाये  जा  रहे  हैं  ।

 ~  ~~
 कागज  के  कारखान

 1१०४०.  श्री  बसुमतारी :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  कागज  बनाने  के  ५२  कारखाने  स्थापित  करने  का  विचार

 कर  रही  है  कौर  यदि  तो  क्या  इसके  लिये  विदेशी  मुद्रा  दे  दी  गयी  है  ;

 नये  कारखानों  का  वार्षिक  उत्पादन  कितना  होगा  ;

 क्या  सरकार  मशीनों  का  निर्माण  area  करने  की  सोच  रही  है  ताकि  अगले  पांच  वर्षों

 में  देश  कागज  के  मामले  में  area  निर्भर  हो  जाये  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  सें  उद्योग  मंत्री  :  और

 कागज  झ्र  पल्प  के  नये  ८८  यूनिटों  की  स्थापना  के  जिनकी  कुल  विधिक  क्षमता  ६१२,१२०

 टन  लाइसेंस  दे  दिये  गये  है  ।  ४१  यूनिटों  के  जिनकी  कुल  क्षमता  ३०६,३६०  टन  विदेशी

 मुद्रा  दे  दी  गयी  है  ।  २८  जिनकी  क्षमता  REWRO  टन  देशी  सन् यन्त्रों  मशीनों  से  स्थापित

 किये  जायेंगे
 ।

 दोष  १४  यूनिटों  को  देशी  मशीनरी  निर्माताओं  से  प्रगति  बातचीत  करना है

 पल्प  भ्र  कागज  के  निर्माण  के  लिये  दस  योजनाओं  के  लिये  कारखानों  के  मशीनों

 जिनकी  प्रतिदिन  क्षमता  ५/१०  ५०/६०  टन  १००  टन  या  इससे  प्रतीक  क्षमता

 सेंस  दिये  जा  चुके  है
 ।

 ये  योजनायें  कागज  कारखानों  की  मशीनरी  बनाने  वाले  कुछ  विदेशी  निर्माताओं  के

 सहयोग  से  कार्यान्वित  की  जायेंगी  ।  aren  है  कि  वह  मशीनरी  उपलब्ध  होने  पर  आगामी वर्षों  में

 कागज  उद्योग  का  विस्तार  काफी  हद  तक  देशी  मशीनरी  की  सहायता  से  किया  जा  सकेगा  ॥

 मैगनीज अयस्क  का  निर्यात

 Tone.  श्री  बसुमतारी :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ८रेंगे  फि

 क्या  परिचित  भारतीय  खनिज  संस्था  के  प्रतिनिधियों  अरर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार

 लय  के  अफसरों
 के  बीच  हाल  ही  में  हुई  बातचीत  के  दौरान  मैंगनीज  वयस्क के  लिये  दोनों  को  मान्य

 कोई  निर्यात  नीति  बनाई  गई

 ॥ मल ा  wis  में
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 तौर

 यदि
 तो  कया  सीधे  तौर

 पर  निर्यात  के  लिये
 भी  कोई  व्यवस्था

 की  गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 fairer  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई

 से  मैंगनीज के  निर्यात  से  सम्बन्धित नीति  के  बारे  में  एक  विव  रण  संलग्न  है

 परिदिष्ट  १,  अनुबन्ध  संख्या  €८]

 सिंगरेनी  कोयला  खानें

 TORR.  श्री  उठ  Ao  क्या  शम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुख्य खान
 निरीक्षक

 ने
 सिंगरेनी  कोयला  खदान  समवाय  के  प्रवंधकों

 को  सुझाव

 दिया  है  कि  ढलान  नं०
 ५  पर  माल  को  पूर्णतया  व्यवस्थित  रूप  से  संभाल

 कर  रखें
 या  १०  फूट

 चौड़ी  दरार  छोड़ें  ;

 बाद  वाले  तरीके  सें  कितने  कोयले  के  नष्ट हो  जाने  की  संभावना रहती  हे  ;  कौर

 क्या  सब  कोयले  को  प्राप्त  करने
 के  लिये  किसी  वैकल्पिक  तरीकें  के  अपनाये  जाने की

 संभावना  है  ?

 fore  और  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री
 :  अक्तूबर  १९६०  में  मुख्य

 खान  नियंत्रक  ने  प्रबन्धकों  को  ढलान  संख्या  ५  में  किये  दरार  में  खंभे  गाड़ने  प्रौढ़  पूर्णतया  हाइपर  लिक

 सैंड  स्टोरेज  करने
 की  श्रतुमति दी

 ।
 कुछ  समय  तक  चलने  के  प्रबन्धकों  ने  इस

 तरीके
 को

 जारी

 नहीं  क्योंकि  भूतत्वीय  श्रवस्थाओओओं में  परिवर्तन  श्री  गये  थे  कौर  खनन  सम्बन्धी  अन्य

 थीं ।  इसलिये  १९६२ में  २  से  ३  फूट  तक  पत्थर  समेत  १०  फुट  की  दरार  छोड़कर  सेविंग  तरीके  के

 द्वारा  दरार
 के  दो  भागों  में  एक  साथ  खंभे  खेंचने  की  अनुमति  दी  गई  ।

 अनुमानित  हानि  २४५  परसेंट तक  होगी  ।

 इस  समय  यह  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 शिक्षित  बेकार  लोगों  का  प्रशिक्षण

 1१०५३.  श्री  वॉरियर
 :  क्या  श्रम

 और
 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेकार  शिक्षित  लोगों  को  प्रशिक्षण  देनें  की  योजना  wa  राज्यों  में  कार्यान्वित  की

 गई  है  ;  और

 यदि  तो  उन  प्रशिक्षित  लोगों  में  से  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिलाया  गया

 रोजगार  मंत्रालय
 में

 श्रम  मंत्री  :  जी  केवल कुछ  राज्यों
 ने

 बेकार  दिक्षित  लोगों  के
 लिये

 कार्य  एवं  पुनश्चर्या केन्द्रों  की  योजना  को
 चला  कर  देखा  है  ।

 इस  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  स्वयं  रोजगार
 प्राप्त  करना  है  ।

 मूल  ais  में
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 रायपुर  नच्यराल त्न  Ti
 Aw  bd  ि  Le  दि  चा

 १०५४.  श्री
 बड़े

 :
 क्या

 श्रावास  कौर
 संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  रायपुर-जगदलपुर  मार्ग  जो  राजपथ  घोषित  हो  चुका  है  उसको  दण्डकारण्य  के

 ले  लिय गया  है  ;

 क्या  दण्डका
 रण्य

 के
 अंतत

 लेने  के  पकचातु कुछ कुछ  रुपये  म  रहमत  मद  के  अधीन  खर्च  किये

 गये  हैं  कौर यदि  तो  कितने  रुपये  aa  किये  गये  ;

 क्या  वह  सड़क  शीघ्र  मरम्मत  मे  लायक  हो  गई  है  और  STE  ऊपर  बने  लकड़ी  के  पुल

 पुराने  होने  के  कारण  सड़क  खतरनाक  हो  गई  कौर

 (7)  सरकार  उनको  मरम्मत  कब  से  शुरू  कराने  वाली  है  ?

 श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :  १९५४  में

 नैशनल  हाई  वे  के  मील  ६६/४ से  मील  ge5/2  तक  मार्ग  की  मरम्मत  तथा  बेहतर  बताने  का

 काम  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  ने  ले  लिया  था  ।  मार्ग  का  कूछ  भाग  (  मील  ६६४ से  १४०

 मील  २१  ERR  को  लोफ  निर्माण  विभाग  मध्य-प्रदेश  को  वापिस  लौटाया  जा  चुका

 है  ।

 से  .  जानकारी  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकार  से  मांगी  गई  है  कौर  उपलब्ध  होनें

 पर  सभा  पटल  पर  रख  दीਂ  जायेगी  ।

 गोशा  में  मंडली  में  एक  पुल  का  निर्माण

 1१०५५.  श्री  नाथ  पाई  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नागौद  में मंडवी  पर  एक  पुल  बनाने की  प्लान  बनाई

 यदि  तो  पुल  की  अनुमानित  लागत  क्या  होगी  ,  कौर

 पुल  कब  तक  पुरा  होने  की  सं
 भावना  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वैदेशिक-कार्य

 मंत्री  तथा  श्रणुदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 ज्ञ  at

 १,२५,००,०००  रुपये
 व्यय  होने  का  अनुमान हैं

 PEGL—-RE  के  अन्त  तक  |

 पाकिस्तानियों हारा  हमला

 १०४६.  श्री  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (+)  कया  हाल  ही  में  जम्मू  शर  काश्मीर
 राज्य

 के  इलाका छप  में  पाकिस्तानियों  ने  हमला

 करके  बकरियां  ओर  सरकारी  स्कूल  सामान  श्र  हस्पताल  का  माल  लूट  लिया  दौर  कुछ

 सुरंगों  का  भी  वहीं  पता  चला  ;

 यदि  तो  इस  घटना  के  तथ्य  क्या  हैं  ;  झ्र

 (  T)  इस
 विषय  में  सरकार

 क  STRATE HE
 रही

 ह rR

 मूल  WAST  मं
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 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदशिक-कार्य  मंत्री  तथा  weather  मंत्री  जवाहरलाल  :

 से  रिपोर्ट
 है  कि  पाकिस्तान  कमी

 र
 के  मवेशी  उठाने  वाले  लोग  २६  भ्र ौर  २७  जून

 को  छांब  क्षेत्र  के  देवा  गांव  से  ६  गाएं  ६१  बकरियां  चुरा ले  गये  ।  जम्मू क्षेत्र  में  छप  नामक

 कोई  गांव  नहीं  है  ।

 २८/२९  जून के
 बीच  की  रात  को  देवा  की  सरकारी  डिस्पेंसरी  में  चोरी  हुई  तौर  चोर  एक

 स्टोव  ब्रोकर  गैस  की  लालटेन  (  पेट्रोमैक्स  लैम्प  )  उठा ले  गए  ।  अधिका  रियों  को  इसका  पता  नहीं  है

 कि  किसी  सरकारी  स्कूल  की  संपत्ति  भी  लूटी गई
 ।

 २  जुलाई को  उसी  गांव  के  एक  मकान  क  पास  एक  tho  एन०  Zo  स्लैब  पाया  गया  जिस  के

 साथ  एक  पटाखा  (  डिटोनेटर  )  और  ast  फ्यूज  लगा  था

 चुराए  हुए  जो  मवेशी  मिल  जाते  उनका  अदिन-प्रदान  सामयिक  पलंग  मीटिंगों  में  किया

 जाता  इन  मीटिंगो ंमें  पाकिस्तान  कौर  भा  रत  के  प्रतिनिधि  शामि  ल  होते  हैं  ।  पुलिस  ने  इन  मामलों

 को  जांच
 के  लिये  रजिस्टर  कर  लिया है  ।

 उत्तम  चलचित्रों का  निर्माण

 FROYS.  श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  :  क्या  सुचना
 और

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा

 कया  निर्वात  क  लिये  उत्तम  चल  चित्रों  का  निर्माण  करने  के  लिये  चलचित्र  उद्योग  को  कोई

 विशेष  वित्तीय  या  श्र  प्रकार  की  सुविधायें  दी  जा  अरर

 यदि  तो  वे  सुविधाएं कया  हैं  ?

 कौर  प्रसारण  मं  त्रालय  म
 उपमंत्री

 :
 जी  नहीं  ।

 (@)  संवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 चलचित्रों के  स्तर  में  सुधार

 1१०५८.  श्री  इद्रीस
 लाल  मल्होत्रा :  सुचना

 कौर
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  चलचित्रों  के  मानक  को  उठाने  के  लिये
 चल  चित्र  उद्योग  के  सहयोग  से  सरकार

 जे  कोई  कार्रवाई की
 कौर

 यदि  तो  वे  कार्रवाई  क्या  हैं  att  वें  कहां
 तक  प्रभावशाली  हैं

 ?

 १  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  ate  देश  में  चल

 के  मानक  को  ऊंचा  उठाने  की  दृष्टि से  सरकार  ने  अरन्य  बातों  के  साथ  निम्न  कार्रवाई की  है  :--

 (१)  विविध  श्रेणियों  की  सर्वोदय
 rata  शिक्षात्मक एवं

 बच्चो ंके  चलचित्रों  के  लिये  सरकारी  पारितोषिक रखे  गये

 प्रतिवर्ष  बच्चों  की  फिर  संस्था  को  जो
 संस्था  पंजीयन  अधिनियम  के  wha

 स्थापित  किया  गया  बच्चों  की  श्रावश्यफताओओं  को  विशेष  रूप  से  पुरा  करने  वाले  चलचित्र  बनाने

 के  सहायक  श्रतुदान  दिया  जाता
 i  nel

 pas  अंग्रेजी  में
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 पि  ar trT  जे  के  ०

 oe
 rea  चल  चित्रों  के  निर्माण  के  f  a4  नय  पर  ना  लिये  एक  चलचित्र  वित्त  निगम  स्थित

 किया  गया

 चलचित्र  निर्माण  के  विविध  प्रविधिक  पहलों प्रशिक्षण  देने के  लिये  भारतीय

 चलचित्र  संस्था  बनाई गई  है

 उपरोक्त  उपायों  के  ठोस  प्रभाव  का  निर्घारण करना  कठिन  हैं  ।

 हथकरघा क्षेत्र  क  उत्पादन  में  कमी

 1१०५९.  श्री त्र  ०  चे  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  भरेंगे

 कि

 तीसरी  यो  जना  में  हक  रेखा  क्षेत्र  a  उत्पादन में  कितनी  कमी  की  संभावना है

 क्या  प्रतीक  आयोग ने  योजना  के  अन्तर्गत  सिल  क्षेत्र  के  हथक  रघा  क्षेत्र की  कमी  की

 मात्रा  तक  ,  कपड़े  उद्योग  के  लक्ष्य  को  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  हे  ;  और

 यदि  तो  इस  विषय पर  प्रफुल्ल  आयोग का  निर्णय  कया  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सन भाई  :

 दूसरी  योजना  अवधि  के  उत्पादन  की  तुलना  हथकरघा  क्षेत्र  के  उत्पादन में  तीसरी  योजना में

 काफी  विधि  होने  की  की झ्शा  zl

 जी  नहीं  ।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 नियोगी  समिति

 Jf  सिह  : |  ०६.
 रा०  बया  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  परिवहन  नीति  समन्वय  सम्बन्धी  नियोगी  समिति  ने  ज़ो  PELE  में  बनाई  गई

 कोई  faa  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  कौर

 यदि  तो  इसक  कारण  कया  हैं
 ?

 योजना  तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 समिति  से  प्राप्त  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १,

 झनुवन्ध  संख्या  se]

 नेपाल  द्वारा  आयात  पर  बढ़ाया  जाना

 1१०६१.  श्री  रघुनाथ सिंह  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  नेपाल

 सरकार
 ने

 भा
 रत

 से  हयात  किये  गये  माल  पर
 ग्राहक

 शुल्क  दिये  ह
 ?

 मूल  atte
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 मंत्री  तथा  व  दैनिक-कार्यो मंत्री  तथा  श्रणु  शक्ति
 मंत्री  सगाहुर्सास

 !

 नेपाल  सरकार  ने  Rees  के  लिये  अपनी  सीमा  शुल्क  प्रफुल्ल  २४  १९६२  से  लागू  किया

 हैं  ।.  बहुत  सी  चीजों  पर  जो  बड़ा  मात्रा  में  भारत  से  a  की  जाती  हैं  नवीन-प्रफुल्ल  के  अधीन

 प्रदूषक  नहीं  है  जो  ERI  में  थे
 ।

 कुछ  दूसरी  चीजों  पर  प्रफुल्ल घटा
 दिये  गये  थे  ।  बहुत

 थोड़ी  चोजों  पर  शुल्क  या  तो  बढ़ा  दिये  गये  हैं  या  १९६१  के  शुल्क  पर  श्रलग  लगा  दिया

 गया है

 विदेशों में  भारतीय  निदान

 1१०६२.  श्री हेम  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सही  है  कि  विदेशों  में
 ८०

 भारतीय  राजनयिक  मिशन
 विदेशों में  बनी  स्टाफ

 कारों का  उपयोग कर  रहे  हैं  ;

 (a)  क्या  यह  भी  सही  है  कि  इन  कारों  की  कीमत  विदेशी  मुद्रा  में  दी  जाती  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  विदेशी-स्थित  राजनयिक  महीनों  पर  विदेशी  मुद्रा  को  बचाने

 के  लिये  भारत  में  निमित  कारों  का  उपयोग  करने  पर  जोर  देने  का  विचार  किया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  उं  दैनिक-कार्य  मंत्री  तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  ४

 co  मिशनों  में  से  केवल  ६१  के  पास  विदेशों  में  बनी  कारे  हैं  ।

 विदेशों  में  बनी  कारों  का  मूल्य  विदेशी  मुद्रा  में  दिया  जाता  है  ।

 कारों  की  खरीद  wie  बदलने  के  प्रस्तावों  की  खूब  छानबीन  इस  से  की  जातीं

 हैं  कि  जहां  तक  संभव  हो  विदेशी  मुद्रा  बचाई  जाए  ।  नवीन  खरीद  की  मंजूरी  वास्तविक

 अआवइयकता के मामले से ही के  मामले  से  ही  दी  जाती है  जहां  तक  संभव  होता  समीपस्थ  मिशनों  विदेशी

 मुद्रा  बचाने  की  दृष्टि  भारत  में  बनाई  या  जोड़ी  गई  कारें/जीपें  दी  जाती  हैं  ।  दूरस्थ  मिशनों  के

 बारे  में  ऐसा  करना  संभव  नहीं  क्योंकि  (१)  वहां  कारें  भजने  पर  बहुत  लागत  प्रति  है  कौर

 (२)  पर्याप्त  मरम्मत  सर्विस  सुविधाओं  का  अभाव  रहता  है  ।

 केरल  श्रोता  देवसोम  ary

 TRORR.  S
 की  ०  ०  गोपालन  :

 थी  प०
 छुटपन

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  केरल  शभ्ररानमा  देवसोम  बोर्ड  की  भ्रोर  से  इस  मांग  का  भ्र भ्या वेदन  मिला

 है
 कि

 देवसोस  कों  केरल  कृषि  सम्बन्धी  सम्बन्ध  अधिनियम  के  क्षेत्राधिकार से  मुक्त  कर  दियां
 शौर

 यदि  तो  इस
 अभ्यावेदन  पर  सरकार  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार  करती  है  ?

 योजना  तथा  श्रम  प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  :
 जी  हां  ।

 केरल  कृषि  विषयक  सम्बन्ध  ality
 में  धार्मिक  एवं  पूर्वे  derail  के  हितों  का  रक्षण

 a
 करने  के  सम्बन्ध  मैं  पर्याप्त

 उपबन्ध  किया  गया  है
 ।

 ध  मूल  चंगेज  में
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 भारतीय  निर्यात

 1१०६४.  श्री To  क०  देव  :  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  नब ०

 कि

 भारत  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  निर्यात  जोखिम  बीमा  निगम  ते  किन  दो  नवीन  वित्त

 योजनाओं का  प्रस्ताव  रखा  और

 ये  दोनों  नवीन  योजनाएं कब  आरम्भ  की  जाएंगी
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुसाई  (*)

 बीमा की  दो  नवीन  किस्तों में  जिसे  भारतीय  निर्यात
 बढ़ाने  के  लिये  निर्यात

 बीमा  निगम  जारी  करना  चाहता  ये  हैं

 (१)  उन  निर्यातकों  जोखिम  को  जो  निर्यात  के  लिये  माल  तैयार  वाले

 निर्यवाताग्रों को  धन  देते हैं  ;  AK

 (२)  विदेशी  खरीदारों  द्वारा  माल  स्वीकार  न  किये  जाने  की  जोखिम  को  लेना
 ।

 (१)  की  योजना  पहले  ही  जारी  है  पौर  (२)  की  योजना  शीघ्र  ही  जारी

 ||

 सीतानाला कोयला  खान  में  ढूंढना

 TROY  श्री  शू ०  ना०  विद्यालंकार  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  उनका  ध्यान  समाचारपत्र  में  प्रकाशित  इस  खबर  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि

 २०  १९६२ को  सीतानाला  कोयला  खान  से  २०  मील  में  छत  गिर  जाने

 के  कारण  बहुत  से  कमेंट्री  जीवित  दब  गये  मर  गये  ।

 (a)  कितने  कमेंचारी  मरे  ak  कितने  घायल

 दुर्घटना  के  कारण  कया  थे  alt  वह  रोकी  क्यों  नहीं  जा  सकी

 ऐसी  दुर्घटनाझ्रों को रोकने को  रोकने  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कोयला  खानों  की  कितनी  दुर्घटनाएँ  हुई  ,  ताकि यह  पत
 कि  दुघटनाएं बढ़  रही  है  या  घट  रही है  ?

 par  शौर  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  :  कौर  १९  जुलाई

 १९६२  को
 कोयला  खदान  में  एक  दुर्घटना  हुई  जिसके  फलस्वरूप  छः  कर्मचारी  मर  गये

 झोर  एक  घायल  हो  गया  ;

 देना  का  कारण  यह  था  कि  छत  से  बहुत  से  पत्थर  गिर  गये  ।  दुर्घटना  इस  कारण

 हुई  प्रतीत  stat  है  कि  उस  स्थान  को  ढंग  से  सहारा  प्राप्त  नहीं  था  ।

 ae (7)
 कोयला

 खान
 विनियम  १९५७  १०२  ate  १०८)  में  ऐसी  दु्घेटना्ों

 से  बचते  ead  परित्राण  दिये  गये

 है

 ।

 वर्तमान  दुर्घटना  उन  परित्राणों
 के  पालन  न  किये

 +मूल  भ्र बेज  में
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 जाने  के  कारण  हुई  प्रतीत  होती  है  ।  इस  के  लिये  उत्तरदायी  लोगों  के  विरुद्ध  वैधानिक  कारवाई

 करने  का  विचार है  :

 (=)  ष्  खटीकों की  संख्या

 PERE  3,53,  9&8  &2

 १६६०  2,89,  FRR  88a

 १९६१  ¥%,000  र्थ्य

 )

 1१०६६.  शी  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  कौर  के  राज्यों  में  सहकारी  पटसन  मिल

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 क्या  उड़ीसा में  एक  पटसन  मिल  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  सक्रिय  रूप  से  सरकार

 के  विचाराधीन  atk

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  लगती  की  गई  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  :

 में में  प्रस्तावित  सहकारी पटसन  मिल  के  ३  जिसके  लिये  औद्योगिक  लाइसेंस

 जारी  किया  जा  चुका  ऐसा  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 जी  नही ं।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता
 ।

 गुड़  की

 QoQ.  थ्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  शौर  संभरण  मंत्री यह  बताने

 कृपा
 करेंगे  कि

 गुड़  की  मंडी  में  निर्माण  कार्य  कब  प्रारम्भ  होगा  शौर  वहां  जगह  देने  की  कया  पद्धति

 अपनाई गई  है  ;

 निमड़ी  गांव  के  क्वाटर  करने  के  लिये  कब  तक  तैयार  हो  जायेंगे  ;

 )  गुड़  की  मंडी  के  १७०  परिवारों
 को  जो  अस्थायी  कैम्पों  में  भी  चले  गये  क्वाटर  gene

 हो  जाने  के  बाद  शेष  परिवारों  के  लिये  क्या  व्यवस्था  की  जायेंगी  ;

 क्या
 शेष

 १८७
 परिवारों  को  निमड़ी  गांव  में  क्वार्टर  दिये  जायेंगे  जैसा  कि  नगर

 निगम  ने  अनुमोदन कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  कब  तक  a

 farrey  गांव  के  क्वार्टरों
 की  कितनी  कीमत  है  ;  कौर

 ————
 re,

 मदद  as  में
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 क्या  ये  क्वाटर  किराया  खरीद  के  प्राकार  पर  अथवा  कम  किराये  के  श्राधार  पर  दिये

 जायेंग े?

 श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :  से  गुड़

 की  मंडी में  भूमि  के  विकास  तथा  उस  पर  मकान  बनाने  की  केवल  ६  Pek A को

 दिल्ली  नगर  निगम  को  भेजी  गई  थी  ।  अभी  यह  बताना  संभव  नहीं  कि  क्वार्टर  अलॉटमेन्ट  के  लिये

 कब  तैयार  होंगे  कौर  उनको  करने  की  क्या  पद्धति  होगी  ।

 श्र  दिल्ली  नगर  निगम  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  जिन  विस्थापित  परिवारों

 को  गुड़  की  मंडी  में  श्रीवास  स्थान  नहीं  दिया  जा  सकेगा  उनको  ढक्का  प्राम  के  पीछें  वाले
 ats

 निमड़ी  ग्राम  में  स्थान  दिया  जायेगा  जिसका  विकास  होना  प्रस्तावित किया  गया  है  |

 मंगलौर  में  श्रल्युमीनिय्रम  फैक्टरी

 1१०६८.  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  ॒  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मंगलौर  में  एक  एल्युमिनियम  फैक्टरी  लगाने  के  लिये  लाइसेंस

 दिया है  ;

 क्या  प्रस्ताविक  फैक्टरी  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  होगी  ;

 यदि  तो  लाइसेंस किस  को  दिया  गया  है  ;

 किन  कारणों  से  सरकार  ने  बंगलौर  में  ही  फैक्टरी  लगाने  का  फैसला  किया  ;

 इस  परियोजना  पर  कितना  परिव्यय  होगा
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  कौर

 जी  नहीं ।  भारत  सरकार  को  मंगलौर  में  एक  एल्युमिनियम  फैक्टरी  लगाने  के

 प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 से  सवाल  पैदा  नहीं  होता ।

 वे  केरल में  चपड़ा  प्रशिक्षण  संस्था

 fer
 |

 1१०६६.  श्री  Go  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  केरल  की  कपड़ा  प्रशिक्षण

 संस्था  वहां  से  हटा  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  कहां  लगाई  गई  है  ;  ak

 ऐसा  करने  के  कारण  क्या  हैं  ?

 पबाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  से

 विवरण  संलग्न  है
 ।
 ee  अ aie
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 विवरण

 जी

 यह  केन्द्र  वेनियमकुलम  से  हटा  दिया  गया  है  त्रिचूर  के  जुता  बनाने  के

 विस्तार  केन्द्र  के  साथ  मिला  दिया  गया

 निम्नलिखित  कारणों  से  केन्द्र  मिलाया  गया  है  :--

 (१)  केन्द्र  को  चलाने  का  कोई  संतोषजनक  परिणाम  नहीं  निकला  ;

 (२)  इस  का  स्थान  उपयुक्त  न  होने  के  इस  केन्द्र  में  कपड़ा  उद्योग  के

 विकास  के  fat  कम  संभावनाएं थीं  ।

 (३)  वेनियमकुलम  से
 ८

 मील  की  दूर  पर  शोरा नूर  में  एक  विस्तार  केन्द्र

 (४)  विस्तार  सेवा  सुविधाओं  के  दृष्टिकोण  त्रिचूर  के  मूल  केन्द्र  के  साथ

 इस
 केन्द्र  को  मिलाने  का  यह  अर्थ  नहीं  कि  वे  नियमकुलम  में  इनवि  सुधारों  के  मिलने  में

 कोई  कमी  है  ।

 (५)  केन्द्र  को  त्रिचूर  के  विस्तार  केन्द्र  के  साथ  मिलाने  से  उस  क्षेत्र के  छोटे

 उद्योगपतियों  को  बहुत  अधिक  सेवाएं  प्राप्त  होंगी
 ।

 कम  राय  वग  क  लोगों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  ब्याज

 1१०७०.  थी  ईश्वर  क्या  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  कि  कम  श्राप  वर्ग  के  लोगों  के

 ऋणों  पर  ब्याज  के  नियमों  में  कुछ  नर्मी  कर  दी  लाए  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द
 :  नहीं ।  देहली

 कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं
 !  ।

 क्योंकि ब्याज  में  कमी  करने  का  waar देना  होगा  जिसका  योजना  में

 उपबन्ध  नहीं  ऋण  लेने  वालों  बताया  गया  है  कि  उन्होंने  जो  बन्धक  लेख  लिखे  थे

 उन  के  निबन्धों  के  भ्रनुसार  ब्याज  दिया  जाना  है  ।  तथापि  जहां  ऋण  लेने  वाले  लोग

 बाद में  कम  अवधि  में  ऋण  सदा  करने  की  इच्छा  सरकार  ने  अदायगी  की  ade  wale

 के  लिये  कम  दर  पर  ब्याज  लेना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 पश्चिम  पाकिस्तान  के  गुरुद्वारों  को  जाने  वाले  भारतीय

 1१०७१.  थी  बूटा  सिंह कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  परिचित  पाकिस्तान  में  गुरुद्वारों  में  जाने  के  लिये  पंजाब  में  अकाली  दल  के

 a  एएए

 सदस्यों पर  कोई  रुकावट  ?

 ere i  Ne  seer
 tat  Uist  में
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 क्या  पंजाब  के  किसी  जिला  मेजिस्ट्रेट ने  पुलिस  को  हिदायतें  दी  हैं  कि  वे  यह

 बताएं कि  क्या  उपरोक्त  में  उल्लिखित कार्य  के  लिये  पारपत्र  मांगन  वाला  व्यक्ति

 gare  दल  का  सदस्य  है  या

 यदि  तो  इन  रुकावटों  के  कारण  क्या  हैं  ;

 भारत  सरकार  को  जून  या  जुलाई  १९६२  में  पंजाब  इन  रुकावटों को

 हटाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  श्रश्यावेदन  प्राप्त  gat  ;  शौर

 यदि  कब  कौर  किसकी  झर  से  तथा  उस  पर  क्या  कारवाई  की  गई  ?

 पं प्रधान  मंत्री  तथा  वैदे  दिक-कार्य  मंत्री  तथा  च्  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 जी  नहीं  ।

 कौर  डिप्टी  अमृतसर  नदी  जिला  मैजिस्ट्रेट  यह

 की  किन्तु  किसी  व्यक्ति  को  केवल  उसके  दल  गत  सम्बन्ध  के  are  पर  पारपत्र  देने

 में  किसी  भेदभाव  का  कोई  प्रश्न  नहीं  था  ।  सामान्य  तरीका  यह  जानने  का  है  कि  विदेश

 में  किसी  व्यक्ति  की  गतिविधि  के  हमारे  राष्ट्रीय  हित  को  हानि  न  पहुंचे  ।

 six  प्रधान  मंत्री  को  श्री  हरचन्द  सिंह  अकाली  दल  के  कानूनी

 सलाहकार  ने  १९६२  में  एक  पत्र  लिखा  था
 ।

 श्री  गुजराल  को  बताया  गया  कि

 किसी  व्यक्ति  या  दल  के  विरूद्ध  कोई  भेदभाव  करने  का  विचार  नहीं  है  सभी  लोगों

 को  पारपत्र  दिये  जाने  से  ga  उनके  नेकनियती  जानने  का  साधारण  तरीका  है  |

 नागालेंड  A  कुटीर  उद्योगों  का  विकास

 Foes.  श्री  दी०  चं०  दार्मा : क्या कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  नागालड  में  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  का  एक  व्यापक  कार्यक्रम  बनाया

 mat है  ;

 यदि  तो  उस  कार्यक्रम  की  मोटी  रूपरेखा  क्या  है  ;  कौर

 उस  कार्यक्रम  की  शझ्नुमानित  लागत  कितनी  है
 ?

 पं प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेदिक-कार्य  मं  त्री  तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 से  नागालैंड  में  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  योजना  नागालेंड की  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना  का  एक  है  ।  उसका  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  कच्चे  माल  की  सप्लाई

 बढ़ा  निर्माण की  sear  प्रणालियां  लागू  कर  कौर  बिका  की  अधिक  सुविधायें

 देकर  उत्पादन  बढ़ाया  ५  PERL—KG  के  दौरान  कुटीर  उद्योगों  के  विकास के  भूलिए

 सरकार  ने  प्रारम्भ  में  ५  लाख  रुपये  के  खर्चे  की  मंजरी  दी  थी  !  इसमें  से  ८०,०००  पया

 प्रशिक्षण  के  १२०,०००  रुपया  राज  सहायता  के  लिए  कौर  ३००,०००  रुपया  ऋण

 के  लिए  नियत  किया  गया  था
 ।  १९६१-६२  में  ८०,०००  रुपया  बचें  किया  जा  चुका  है

 शौर
 ३१७,०००

 रुपये  का  खर्चे  चालू  वर्ष  के  लिए  मंजूर  किया  गया  योजना  की  अवधि
 में  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  निधि  बढ़ाने  की  आ्रावश्यकता  की  छानबीन  नागालैंड

 प्रशासन  प्रलग से  कर  रहा  है  ।
 जाए

 अंग्रेजी  में
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 कन्वेयर  बेल्ट्स  का  निर्माण

 1१०७४.  श्री  रघुनाथ
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  यह  सच  है  कि  कन्वेयर  बेल्ट्स  केवल  डनलप  एण्ड  गुड  ईयर  कम्पनियों  द्वारा  ही

 तैयार  किये  जाते  हैं  शौर  उनकी  कीमत  दुनिया  के  बाजार  में  मौजूदा  कीमत  से  ५०  से  १००

 प्रतिशत  अधिक  रखी  गयी  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :  जी  नहीं  ।  जहां  तक

 कि
 सरकार  को  मालूम  डनलप  रबर  कम्पनी  are  इंडिया  के  दुसरी

 चार
 फर्में  कनवयर  बेल्ट्स  तैयार  कर  रही  हैं

 ।
 मैसेज  गुड  ईयर  टायर  एण्ड  रबर  कम्पनी

 am
 इंडिया  इन्हें  तैयार  नहीं  करतीं  ।  विभिन्न  प्रकार  के  केनवेयर  बेल्ट्स  तैयार  करने  की

 छः  भ्र  योजनाएं  भी  सरकार  ने  मंजूर  कर  ली  हैं  कौर  इनके  कार्यान्वित होने  पर  इन  बेल्टों
 की  कीमतें  गिर  जायेंगी  ।

 बिड़ला  हाउस  को  गांघी  स्मारक  बनाना

 १०७५.  बागड़ी  :  क्या  कौर  संभर ण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  बिड़ला  हाउस  को  महात्मा  गांधी  स्मारक  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ;

 यदि  तो  इसका  विवरण  क्या  है

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  सेहर  चन्द
 :  श्र  नहीं  ।

 परन्तु  बिड़ला  हाउस  के  बगीचे  का  एक  जहां  गांधी  जी  की  हत्या  हुई  बाड़  लगा

 कर  घेर  लिया  गया  है  कौर  उसे  वाकी  मकान  से  अलग  कर  दिया  गया  जिससे  लोगों

 को  उस  स्थान  को  देखने  की  उचित  सुविधा  प्राप्त  रहे
 ।

 प्रवान  मंत्री  का  राष्ट्रीय  सहायता  कोष

 १०७६.  थ्री  उठाया :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रधान  मंत्री  के  सहायता कोष  में  सन्‌  १९६१  में
 कितनी

 रकम
 प्राप्त  हुई  ;

 भ्र ौर

 उक्त  कोष  से  नवम्बर  कौर  १६६१  एवं  जनवरी  कौर

 १९६२  में  कितनी-कितनी  रकम  किस-किस
 संस्था  को  दी

 गई
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री  तथा
 शक्ति  मंत्री

 (atts  जवाहरलाल
 :

 FER  में  (१  १६६१  से  ३१  १९६१  प्रधान  मंत्री
 के  राष्ट्रीय

 सहायता -  कोष  में  जो  च्  प्राप्त  हुए  उनका  जोड़  रुपए
 30,89, 2RS.  ३१  नए  पैसे  था

 |

 १  FERR  से  २८  १९६२  तक  की  अवधि  में
 प्रधान  मंत्री

 के

 राष्ट्रीय सहायता  कोष  में  से  जो
 naira की  गई  उनकी  एक  फेहरिस्त  सदन  के  पटल  पर

 रखा  जाती  हैं  ।  परिशिष्ट  १,  अनुबंध  संख्या  १००]

 1  मूल  अंग्रेजी  में
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 कोयला  मानकों  को  बोनस

 १०७७. श्री  घटिया  :  क्या  श्रम  शर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 मध्य  प्रदेश  स्थित  शहडोल  जिले  के  श्रस्तगंत  स्थित  कोयला  खानों  के  मजदूरों  को

 १९६०  एवं  १९६१  में  कितना  बोनस  दिया  गया  ?

 श्रम  श्र  रोजगार  मंत्रालय में  श्रम  मंत्री  ध  PEKo  एवं  १९६१  में

 सदा  की  गई  बोनस  की  रकम  इस  प्रकार  हैं

 रुपए

 (2)  १६६०  १२,२३,१२०,१  नये  पैसे

 १९६१  १२,५३,१५८.२  नये
 पेसे

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  tae  rater  कम्पनी

 TQows.  थी  दी०  wo  फार्मा :  क्या  वा  जय  तथा  उद्योग  मंत्री  २९  १९६२ के

 set  संख्या  १११७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हिन्दुस्तान

 mel  फिल्म्स  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  कच्ची  फिल्म  परियोजना के  निर्माण

 में  आगे  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :  कारखाने की

 इमारतें  बनाने  का  काम  सन्तोषपूर्ण  ढंग  से  चल  रहा  है  ।  मेसर्स  हत  एण्ड  द्वारा  सप्लाई

 की  जाने  वाली  fatal  से  मंगायी  गयी  मशीनें  शौर  साजसामान  कारखाने की  जगह  पर

 पहुंचना  शुरू  हो  गया  है  ।  afer  जलसंभरण  संयंत्र  पूरा  हो  चुका  है  भ्र ौर  कारखाने  को

 पानी  पहुंचाने  के  लिए  पाइप  लाइन  डाली  जा  रही  है
 ।

 पानी  लेने  के  बुर्ज

 के  लिए  ठेका  दिया  जा  चुका  है  wk  काम  जारी  है  ।  निर्माण-कार्य  के  दौरान  बिजली

 सम्बन्धी  भ्रावश्यकता  पुरी  करने  के  लिए  Xo  किलोवाट  का  एक  emt  छोटा  बिजलीघर

 बनाया  गया  उस  बिजलीघर  के  उपकरण  के  लिए  wee  दे  दिये  गये  एक  छोटी

 ऋतु  विज्ञान  शाला  झ्राब्जवेंटरी  )  भर  परीक्षण  प्रयोगशाला  स्थापित  की  गयी

 है  ताकि  वाणिज्यिक  उत्पादन  से  पहले  उत्पादों  ate  कच्चे  माल  पर  नियंत्रण  रखा  जा  सके  ।

 १४५  इंजीनियर  फ्रांस  से  अरपना  प्रशिक्षण  पूरा कर  के
 लौट  रहे  हैं  पौर  कुछ  दूसरे  लोग  प्रगति

 a  महीने  में  लौटेंगे  |

 हथ  करघा  कपड़े  का  इकट्ठा  इश्रा  स्टाक

 1१०७९.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  हथकरघा  कपड़े  का  बहुत  अधिक  स्टाक  इकट्ठा  हो

 गया  है  ;

 यदि
 तो  उसकी  निकासी  के  लिए  क्या

 कदम ~
 «

 जा  रहे  हैं
 ;  कौर

 पं मूल  wis  में
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 मद्रास  राज्य  में  फिलहाल  कितना  स्टाक  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 =

 सरकार  को  किसी  भी  राज्य  में  हथकरघा  कपड़े  के  किसी  स्टाक  के  इकट्ठा  हो  जाने

 के  बारे  में  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 नागरिक  जीवन  मं  सुधार

 Toco.  प्र०  बू ०  बदगा
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  आयोजना  aap  ने  ait  हाल  में  ऐसी  कोई  योजना  निश्चित  की  है

 जिसके  att  देश  में  नागरिक  जीवन  में  सुधार  करने  की  श्रायोजना  में  नगर  संस्थाओं  का

 सहयोग  प्राप्त  किया  जायें  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  है
 ?

 योजना  तथा  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  :

 जैसी  नगर  संस्थापकों  को  श्री  तक  बनायी  गयी  योजनायें  से  सक्रिय  रूप  से  सम्बद्ध  नहीं  किया  गया  है  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  की  गयी  सिफारिश  के  तीसरी  योजना  की  अवधि  में  प्रारंभिक

 कार्यवाही  aro  की  जाती  है  ताकि  प्रायोजन  के  अगले  दौर  में  यथासंभव  भ्रमित  से  अ्रधिक  नगर  और

 wet  जिनकी  आबादी  १  लाख  या  उस  से  afer  भ्रालोचना  की  योजना  से  संबद्ध  किये  जा  सके ं।

 आयोजन  ara  ने  कभी  हाल  में  इस  दिशा  में  प्रारंभिक  अध्ययन  शुरू  किया  है  ।

 भप्रखिल  भारतीय  बों

 1१०८१.
 श्री  £." ह  राघवन  :

 श्री  पो ट्रक ट्ट  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  क्या  भ्रमित  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्डे  के  पुनर्गठन  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  सामने  हैं  ;

 जिन  dean  at  ऋण  मिलते  हें  उन  के  पदाधिकारियों  को  बोर्ड  का  पदाधिकारी  न  बनाया

 जाय इस  के  लिए  क्या  कायेवाही करने  का  सरकार का  विचार  है  ;  श्र

 वर्तमान ae  में  ऐसे  कितने  पदाधिकारी  हें  शर  दूसरी  योजना  की  अवधि  में  उन्हें
 कितना ऋण  दिया  गया  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  :
 भ्रमित  भारतीय

 हस्तशिल्प  बोर्ड  १  अ्रगस्त  ,  १९६२  से  पुनर्गठित  किया गया  था

 ऋण
 प्राप्त

 करने  वाली  के  पदाधिकारियों  को  बोर्ड  के  पदाधिकारी  बनाये  जाने

 पर  पाबन्दी  लगाने  के  प्रदान  पर  भ्र  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्ड  संबंधी  प्राक्कलन  समिति  wea

 A
 सिफारिशों

 पर  भारत  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 वर्तमान ats  में  दो  पदाधिकारी  ह  ।  अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प बोर्ड  ने  उन्हें
 समय  कोई  ऋण  नहीं  दिया

 कार्मिक  संघ

 1१०८२.  श्रीमती  सिन्हा  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  में
 कर्मचारियों

 ale  मालिकों  के
 प्रतिनिधियों

 के  एक  दूसरे की

 सहमति  से  एक  एकक  में  एक  ही  कार्मिक  संघ  को  मान्यता  देने की  प्रथा  कायम  की  गयी  है

 यदि  तो  यह  व्यवस्था वहां  किस  प्रकार  चल  रही है  ;

 कया  मजदूर  संघों  की  मान्यता  के
 विषय

 में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  उसी  प्रकार  का  ढांचा  अपनाया

 जा  सकता है  ?

 श्रम  शौर  रोज़गार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  :  जी  हां  ।

 )  बिहार  सरकार  से  जानकारी  इकट्ठी की  जा  रही  है  ।

 राष्ट्रीय स्तर  पर  कुछ  कसौटियों को  जो  अनुशासन  संहिता
 के  ale  उल्लिखित

 मजदूर  संघों  की  मान्यता  के  लिए  मालिकों  घौर  कर्मचारियों  के  सभी  केन्द्रीय  संगठनों  ने  स्वीकार कर

 लिया है  ।

 नया  बैरकपुर  में  बसाये  जाने  वाले  दारणाथियों के  लिए  जमीन

 1१०८३.  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  श्रावास कौर  संभरण  मंत्री  ae  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 नया  २४  परगना के  कोदलिया---श्रागापुर--मसुन्दा क्षेत्र  में  ताबूतों  में  ब

 भी  वाले  थों  के  लिए  जमीन  कहां  तक  प्राप्त कर  ली  गयी  है  ;

 उन्हें  जमीन  कौर  मकान  बनाने  लिए  ऋण  कब  तक  मिल  सकेंगे
 ?

 1  कौर  संभरण  मंत्री  मेहरचन्द  :

 पद्चिम बंगाल सरकार से बंगाल  सरकार  से  इकठटी की जा रही की  जा  रही  है  कौर  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 ~~
 श्रीलंका  भारतीय

 fall
 विश्वनाथ  पड़े :

 gouy)
 ‘Lat

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  उन  भारतीय  राष्ट्रजनों की  कितनी  संख्या

 जिन्हें श्री  लंका  की
 सरकार

 राज्यहीन  व्यक्ति  घोषित  कर  रही है  ak  जिन्हें श्री  लंका  की

 ता  देने  से  इंकार  कर  दिया  गया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेक़ैदिओ
 मंत्री

 तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  (att  जवाहरलाल
 ने

 जिन  भारतमूलक  लोगों
 ने

 श्री  लंका  अ्रथवा  भारत  की  नागरिकता  के  लिए  ग्रथियों  दी  थीं  लेकिन  fs

 ve
 न

 तो
 श्रीलंका

 का
 दौर

 न
 भारत

 का  नागरिक  माना  गया
 a

 जो  हीनਂ  बन

 मल  ग्रेजी  में



 २७  १८८४  )  लिखित  उत्तर  १  र८  हे

 गए  उनकी  कुल  संख्या  ७०२,०१६  है  |  श्री  लंका  सरकार  ने  इन  में  से  श्री  लंका
 को  नागरिकता के

 स्टेटों  में  खास  तौर  से  कुछ जिनकी  अ्रजियां रह  कर  उनकी  संख्या  ६९  Sores है  |

 ऐसे लोग  जिन्होंने न  तो  श्रीलंका  शर  न  भारत  की  नागरिकता  के  लिए  श्रेणियां दीं  थीं  लेकिन बे

 लोग  भी  वास्तव  में  श्ञायद  ही  हों  ।  ऐसे  लोगों  की  संख्या  मालम  नहीं

 बंगलौर  कौर  धारवाड़  में  आकाशवाणी  केन्द्र

 1१०८५.  श्री  स०
 पाटिल  :  क्या  सुचना

 कौर
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बंगलौर  धारवाड़  में  आ्राकाशवाणी  केन्द्रों  के  लिये  स्थायी  इमारतों  की  व्यवस्था

 करने के  लिये  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  सरकार ने  इस  संबंध  में  जो  कार्यवाही की  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 शर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  कौर  बंगलौर  में

 ट्राईसिटी
 शर  रिसीविंग  सेन्टर  पहले  से  ही  स्थायी  इमारतों  में  हैं  ।  धारवाड़  में  १०  किलोवाट  के

 नये  मीडियम वेव  ट्रांसमीटर  रिसीविंग  सेन्टर  के  लिए  स्थायी  इमारतों  की  व्यवस्था तीसरी

 वर्षीय  योजना
 में  की  जा  रही  है  ।  बंगलौर कौर  धारवाड़  में  स्टूडियो किराये  की  इमारतों  में  स्थापित

 किये  गये  हूं  ।  इन  स्टूडियो के  लिये  स्थायी  इमारतों  के  निर्माण  की  कोई  व्यवस्था  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना में  नहीं  है  ।

 भ्रत्जीरियाई  शरणार्थियों  को  सहायता

 1१०८६.  श्री  प्र०  ६: हूँ०  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  सरकार  ने  उन  झ्रल्जीरियाई  शरणार्थियों  को  जिन्हें  मोरक्को  से  भ्रपने  देश  वापिस

 लौटाया जा  रहा  प्रभी  हाल  में  सहायता  के  लिए  तम्बू  ,  दवाइयां  कई  दूसरी चीजें  भेजी  हैं  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  कौन  कौन  सी  खास  खास  चीजें  भेजी  है  ;  ate

 जो  चीजें  भेजी गयी  हैं  ;  उनका  कुल  मूल्य  कितना  है
 ?

 fr  मंत्री  तथा  े  दैनिक-कायें  मंत्री  तथा  अणु  fsa  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )

 a  ;

 चीनी

 बच्चों के  कपड़े

 तब

 दवाइयां  बी  काम्प्लेक्स  इन्जेक्शन  सनौर  क्लोरीन  स्टेप्टोमाः

 पेनिसिलीन  arte

 €०,०००  रूपया  ।

 हथकरघा  उद्योग

 ने  Rous.  थी  शामलाल  सर्राफ  ;  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 )  sian  भारतीय  हथकरघा  बनाये जाने  के  बाद  से  देश  में  हथकरघा  उद्योग  की

 सहायता  करने  के  लिए
 उस

 ने  क्या  प्रभावोत्पादक  कार्यवाही  की  है
 ; ;  शौर

 faa  sist  में



 ६  ~ ve  सभा  पटल  a  गये  पत्र  १८  १९६२

 क्या  उसके  कार्यक्षेत्र  में  सहकारी  कौर  गैर-सहकारी  एकक  ,  संगठन  कौर  संस्थाएं  इस  बो

 के  अधीन जाती  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  wag
 :

 हथकरघा  उद्योग  को  नया  रूप  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जाये  इस  बारे  में  सरकार  को  सलाह

 देने के  लिए  अखिल  भारतीय  हथकरघा  बोर्डे  १९६२  में  बनाया  गया  था  ।  तब  से  हथकरघा उद्योग  की

 सहायता  देने  कौर  उसकी  उन्नति  करने  के  लिए  wae  कार्य  किये  गये  हू  शर  काफी

 प्रगति हुई  जिन  महत्वपूर्ण  योजनाओं  के  लिये  वितीय  सहायता  दी  जाती  है  उनका  उल्लेख

 अनुबन्ध में  दिया  gare  परिशिष्ट  १,  wade  संख्या  2ok JI

 ऋण  कौर  अ्रनुदान  केवल  बुनकर  सहकारी  समितियों को  ही  दिये  जाते
 नियति

 प्रोत्साहन  योजनाएं सभी  बुनकारों  पर  लागूं  की  गयी

 काल  से  मछली  का  निर्यात

 Jat
 प० 1१०८८.

 थ्री  ह ०  क०  गोपालन

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  बर्फ  की  कमी  के  कारण  केरल
 से

 मछली  का  निर्यात  मंद

 पड़  गया

 यदि  तो  यह  कमी  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  की  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  )'

 जी  नहीं  ।.  सरकार की  जानकारी  यह  है  कि  चूंकि  अधिक  west  शीत  भांडागार-सुविधाओं पर

 ah की  झ्र धिक  सफाई  से  नियति  में  वृद्धि  होगी  कौर  इस  कारण  केरल  सरकार  कोचीन  में  एक  बीजिंग

 कम-बाइस  प्लान्ट  स्थापित  कर  रही  है  इसलिये  बर्फ  की  कमी  के  कारण  निर्यात बन्द  नहीं  ञ्  है  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 धत्यावइ्यक  पण्य  अधिनियम  VERY  के  भ्रन्तर्गत  ध्रधिसुचना

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :

 श्री  मनुभाई  शाह  की

 दौर
 से

 में  अ्रत्यावश्यक
 पण्य

 अधिनियम  १९५५  की  धारा  ३  की  उपधारा  (६)  के  अन्तर्गत ४
 FERN  की

 अधिसूचना  संख्या  6/2 &/§2—aT  में  प्रकाशित  अखबारी  कागज़  नियन्त्रण

 आदेश  १९६२
 की  एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गई  ।

 देखिये
 संख्या  एल०  eto  ३३६/६२]

 एक  एए

 मल  अंग्रेजी  में



 २७  १८८४  सभा  का  काय  १२८५

 कागज  के  मुल्यों  सम्बन्धी  सरकारी  संकल्प

 श्री  कानूनगो
 :

 में  काग़ज  की  कीमतों  सम्बन्धी  २१  १९६२ के  सरकारी  संकल्प

 संख्या  सी०  एच०(१)--१७(१३०)/६०  की  एक  प्रति  पटल  पर  रखता हूं  ।  में

 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  ३३७/६२)

 खान  atc  खनिज  तथा  १९५७  के  श्रन्तगंत  अधिसूचना

 खान  भोर  हरमन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  हज़र नवीस  )  में  खान  wk  खनिज

 तथा  विकास )  १९४५७  की  धारा  २८  की  उपधारा  (१)  के  ज अ्रन्तगंत ४ ¥

 १९६२  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  करार  Poy?  में  प्रकाशित  खनिज  रियायत

 नियम  १९६२  की  एक  प्रति  पटल  पर  रखता  हूं  में  रखीं

 गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  ३३८/६२]

 सदस्य  की  दोष  सिद्धि

 महोदय
 :

 मुझे  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  मुझे  जिला  वेल्लौर
 श्रे

 १७  FERR  का  निम्न  तार  मिला  है  :

 श्याम  सदस्य  लोक  सभा  को  वेल्लौर  के  जिला  मजिस्ट्रेट द्वारा  भारतीय  दंड

 संहिता  की  धारा  १४३  श्र  १४१  तथा  दण्ड  विधि  संशोधन  अ्रघिनियम की  धारा

 ७  के  ध  दोषसिद्धि  किये  जाने  भ्र  उन्हें  एक  सप्ताह
 सख्त  कद

 की  सजा  दिये  जाने  पर  १६  १९६२  को  वेल्लौर  की  केन्द्रीय  जल  में  रख

 दिया  गया  है  (2

 लवनि ल  पीतल

 सभा का  काय

 कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  आपकी  अनुमति से  में  धोषणा  करता हूं

 कि  २०  १९६२  से  आरम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  लिया  जाने  वाला  कार्य  यह  होगा :

 (१)  were  झादेश-पत्र  में  से  बची  हुई  किसी  मद  पर  जिस  पर  कुछ  चर्चा  हो

 चुकी हो  ।

 (२)  अणुशक्ति  FERR  झर  भूमि  अरजन  )  १९६२

 पर  विचार  atc  उनका  पारित  किया  जाना  ।

 (३)  गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  द्वारा  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  जाने  पर  भाषाई थ

 अल्पसंख्यकों के  भ्रायुक्त  के  दूसरे  ate  तीसरे  प्रतिवेदन  ं  पर  जो  क्रमशः
 id  स  ~ ८  १९६० २४  १९६१ को  सभा  पटल  पर

 ~
 रखें  मये

 थे  ||  कि

 (४)  अधिवक्ता  १९६२  पर  विचार  तथा  पारित  कि

 जाना  ।

 मूल  मंत्रीजी  में



 अनुदानों  की  माँगें  १९६२-६३  १८  १९६२

 (५)  निर्वाचन  का संचालन  १९६२  में  रूपभेद  करने  सम्बन्धी

 प्रस्ताव  पर  विचार |

 (६)  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  में  कमी  के  बारे  में  श्री  नाथपाई  के  द्वारा  पेश

 किये  गये  प्रस्ताव  पर  चर्चा  |

 (७)  सोमवार,” २० २०  १९६२  को  ३  म०  To  बजे  श्री  बागड़ी  श्री  हरिश्चन्द्र

 माथुर  द्वारा  उठायें  जाने  पर  मिलावटी  और  नकली  दवाइयों  के  निर्माण  शर

 बिक्री  पर  चर्चा  ।

 (८)  २२  १९६२  को  2  बजे  १०  To  श्री  राम  रतन  गुप्त  तथा  प्राय

 सदस्यों  द्वारा  एक  प्रस्ताव पेदा  किये  जाने  पर  ३१  GRY Bl AAT को  समाप्त

 होने  वाले  वर्ष  के  लिये  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  प्रतिवेदन  पर  लेखापरीक्षित

 लेखे  जो  १२  १९६०  को  पटल  पर  रखा  गया  चर्चा  ।

 मलाणाਂ

 अ्रनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें
 )  १९६२-६३

 pura  महोदय  :
 wa  सदन  वर्ष  PEL R—ER  के  लिये  राय-व्यस्क  के  सम्बन्ध

 में  झन दानों  की  अनुपूरक  के  मांगों  पर  चर्चा  आरम्भ  करेगा  ।

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  वें  ०
 :

 मांग  संख्या २
 १४

 के  सम्बन्ध  में  दो  भ्रनुपुरक मांगें  प्रस्तुत की  गई  हैं  ।  यह  राशि १७  लाख की  मांग  संख्या

 २  के्न्तगंत  अनुपूरक  मांग  १२  लाख  की  है  जो  विभिन्न  रेलों  पर  पांच  सर्वेक्षण  करने

 २५  मील  की  दोहरी  लाइन  बनाने  के  लिये  ताकि  कोयला  परिवहन  की  वृद्धि  की  जा  सके
 |

 क्योंकि  उत्पादन  लक्ष्य  €७०  लाख  टन  से  १०१  लाख  टन  कर  दिया  है  ।  यद्यपि  यह  तीसरी  योजना

 के  अन्त  तक  जा  कर  सफल  होगा  |  खड़गपुर  से  विजयानगरम  तक  की  २६०  मील  की  लाइन
 का

 दोहरा  किया  जाना  बड़ा  जरूरी  है  ।  पूर्वी  घाट  पर  दक्षिणी  रेलवे  के  सर्वेक्षण  का  कार्य  बहु नल्ल ह्दी ही

 कठिन  होगा  ।

 छटी मद  लगभग Yo  मील  की  साइडिंग  पर  यातायात  सर्वेक्षण  की  है  ।  इससे  अयस्क

 डि पुत्रों  को  लाभ  पहुंच  सकेगा  ।  इसका  हाल  ही  में  राष्ट्रीय खनिज  विकास  निगम ने  इशारा  किया

 मांग  संख्या  १७,  ५  लाख  रुपये की  है  यह  भी  लाइनों  को  दोहरा  करने  के  लिये  है
 ।  कोयला

 परिवहन  को  प्रोत्साहन दिया  जायेगा  ।  लोक  लेखा  समिति  ने  भी  प्रपने  vod  प्रतिवेदन  में  इसके

 लिये  सिफारिश  की  है  ।  अतः  इस  लिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  है  |

 वर्ष  १९६२-६३  के  लिये  रेलवे  की  अनुदानों  की  निम्नलिखित  अनुपूरक  मांगें  प्रस्तुत

 गईं

 भांग  सख्या  शीर्षक

 मावा

 २.  विविघ  व्यय  १२,० ०,९००

 चालू  लाइनों  पर  निर्माण  कार्य--प्रतिस्थापन  र  0,000

 faa  dist में
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 स०  पो ०
 बनर्जी

 :  )  :
 में  रखना  भाषण  मांग  संख्या  १७  तक  सीमित  रखूंगा

 |

 में  इस  का  समर्थन  करता  हूं  कि  तू  एक  बात  की  कौर  ध्यान  salsa  करना  चाहता

 इमारत  निर्माण  कार्य  पर  लगे  हुए  कर्मचारियों  का  निर्माण  भत्ता  बन्द  कर  दिया  गया  है  यद्यपि  पहले  यह

 तय  हो  गया था  कि  वह  लाइन  के  सामान्य  यातायात  के  लिए  खुल  जाने  पर  ही  लागू  होगा  ।  मेरा

 निवेदन  है  कि  इस  लाइन  पर  कोई  गाड़ियां  नहीं  ग्रा  जा  रही  हैं ।

 सरकार  को  उन  कर्मचारियों तथा  डी  ०  बी ०  Fo  परियोजनाओं में  लगे  हुए  कर्मचारियों  को  वह
 भत्ता  दिलाना  चाहिये  ।  यह  भत्ता  २०  PERz  को  बन्द  किया  गया  था  ।  इस  विषय

 पर  कुछ  प्रकाश  डाला  जाना  चाहिय  कि  यह  क्यों  बन्द  किया  गया  था  ।

 श्री  जोकि  आल्वा
 :

 मांग  संख्या  २  के  सम्बन्ध  में  यह  स्पष्ट  नहीं  कि  सर्वेक्षण

 एवं  निर्माण की  प्राथमिकताएं  कैसे  निश्चित  की  जाती  हैं  ।  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  कई  साल  से  कोई  लाइन

 नहीं  बनी  ।  कारवार  क्षत्र  में  कम  से  कम  सर्वेक्षण  श्रव्य कराया  जाना  चाहिये  ताकि वहां  भविष्य

 में  लाइने  बनने  की  की  जा  सके  ।  यह  क्षेत्र  इमारती लकड़ी  कौर  जनशक्ति

 की  दृष्टि
 से  बहुत  महत्वपूर्ण है

 श्री प्र०
 के०  देव  :  )

 :  डी०  बी ०  के
 ०  रेलवे  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  सर्वेक्षण

 कार्य
 की

 प्रगति  संतोषजनक  नहीं  है  शौर  हमारे  लिए  लौह  निक्षेपों  के  निर्यात  के  कार्यक्रम का

 पालन  करना  संभव  नहीं  हो  रहा  है  ।

 कोट्रवलासा-वैलाडिलला लाइन  को  कौर  बढ़ाना  चाहिये  तथा  उसे  बल् लर शाह  अलग

 मध्य  रेलवे  के  वर्धा-बीजवाला  विभाग  के  सिरपुर  स्टेशन  से  मिला  देना  चाहिये  ।  सरकार को  यह

 विचार करना  चाहिये  कि  क्या  वैला डिल्ला से  बल् लर शाह  तक  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिये
 ।

 यदि  तल चेर  लाइन  कौर  किरूबूरू  लाइन  के  बीच  के  ६०  मील  के  उत्तर  को  मिलाया  जा  सके  तो

 परादीप  पत्तन  का  भली  प्रकार  विकास  हो  सकता है  जिससे  लौह-वयस्क  के  निर्यात को  प्रोत्साहन

 मिलेगा  ।

 है  कि  खड़गपुर  सनौर  विजयनगर  के  बीच  के  सेक्शन  की  लाइन  को  दोहरा  करने  का  कार्य

 शुरू  किया  जायगा
 ,

 उस  से  कोयले  के  परिवहन  में  सुविधा  होगी
 ।  नागपुर-हावड़ा लाइम

 को
 दोहरा

 बनाने के  कार्य  की  प्रगति  संतोषजनक  नहीं  है  ।  यह  १९६३  के  निर्धारित  समय  तक  पूरा  नहीं  हो

 यदि  इस  रफतार  से  काम  जारी  रहा  ।  यह  काम  अवश्य  पर  पुरा  किया  गया  जाना

 चाहिये

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  योगेन्द्र झा  ।

 थी  योगेन्द्र  झा  :  अध्यक्ष  मेंने  सप्लीमेंटरी  डिमांड  फ़ार  area

 )  पर  बोलना  है  ।

 अध्यक्ष
 माननीय  सदस्य  ने  मुझ  को  तो  यह  बात  नहीं  बताई  |  श्री  शिवमूर्ति स्वामी ।

 श्री  दिवर्माति ब  स्वामी  )  :  अध्यक्ष  महोदय  कभी  तीन  हो  महीने  जब  कि  इस  सदन

 में  रेलवे  का  बजट  पास  किया  गया  था  ।  सरकार  की  से  जो  ग़लत  लगाने  की  वजह  से

 सप्लीमेंट्री  sam  डूब  पेदा  की  गई  @
 उस

 का  में  विरोध  करता  हूं  ।  फिर  भी  चूंकि  इन  डिमांड  में  नई ———

 a
 मूल  अंग्रेजी  में

 1651  (Ai)
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 लाइन्ज़  ,  गोपन  लाइन  वर्क्स  प्रौर  परवेज  के  बारे  में  ais दिये  गए  इसलिए  उनका  स्वागत  करते

 हुए  राज्य  तथा  क्षेत्र  के  बारे में  दो  चार  बातें  कहना  चाहता हूं  |

 यह  अफ़्सोस  की  बात  है  कि  भारतवर्ष  एक  मुल्क  होते  हुए  भी  नई  लाइन्ज़  डालने  भ्रौर  aa

 का  काम  तमाम  स्टेट्स  में  एक  सा  नहीं  श्राप  को  यह  जाकर  ताज्जुब  होगा  कि  हालांकि

 तीन  पंच-वर्षीय  योजनायें  नज़र  गई  ,  लेकिन  मंसुर  स्टेट में  प्रात  कर्नाटक  में  प्रभी  तक  एक

 मील  रेलवे  लाइन  बिछाने का  काम  नहीं  gat  थ  ऐसा  कोई  काम  शुरू  नहीं

 हर  वजत  पर  डिस्कशन  के  समय  कौर  हर  सवाल  में  हम  इस  बात  का  ज़िक्र  करते  हैं  कि  उस  क्षेत्र  में  रेल

 व्यवस्था की  बहुत  सख्त  ज़रूरत  जहां पर  खाने  पाया  जाता  है  कौर  जहां  पर

 डेवलपमेंट का  काम  हो  रहा  में  तुंगभद्रा के उस क्षेत्र से भ्रा रहा के  उस  क्षेत्र  से  भरा  रहा  हूं  ,  जहां  बहुत  कुछ  डेवलपमेंट

 हो  रहा  में  श्राप  को  बताना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  एक  मील  भी  रेलवे  लाइन  बिछाने का  काम  शुरू

 नहीं  हुमा  हैँ  ।

 माननीय  श्री  आल्वा  ने  कारवाड़  के  बारे  में  श्राप  के  सामने  अपने  विचार  रखें  हैं  ।  वहां

 पर  रेल-व्यवस्था  को  डेवलपमेंट  करना  न  fas  मैसूर  के  लिये  बल्कि  सारे  मुल्क  के  लिए  are  ज़रूरी

 सरकार की  जो  पूना  से  नीरज  तक  बड़ी  लाइन  डालने  का  विचार  किया  रहा

 इसी  प्रकार  गुन्तकल  से  हा स्पेट  तक  बड़ी  लाइन  डालने  के  सम्बन्ध  में  सरवे  हो  रहा
 |  लेकिन में  चाहता

 हूं  कि  कम  से  कम  गुप्तिल  से  हुबली  तक  कौर  पुना से  हुबल  तक  aISTT MSA fast लाइन  बिछाने  की

 व्यवस्था  की  नहीं  तो  यह  योजना  बिल्कुल  बेकार  होगी  ।

 मैं  यह  निवदन  करना  चाहता  हुं  कि  रेल-व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  यह  विभाग  बहुत  सालों  से

 पिछड़ा  gar है  alt  ट्रांसपोर्ट  की  उचित  सुविधा  न  होने  की  वजह  से  एग्रीकल्चरल  प्रोड्यूस  भ्र  व्यापार

 को  जो  नुक्सान  हो  रहा  उस  को  पुरा  करने  के  लिये  यह  अपमान  जरूरी  है  कि  से  जल्द  यहਂ

 सरवे  का  काम  शरू  कर  के  कम  से  कम  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  क्षेत्र  की  रेल-व्यवस्था  को

 उन्नत करने  का  प्रयत्न  किया  जायें  ।

 मुल्क  के  दूसरे  भागों  में  हजारों  मील  रेलवे  लाइन  डाली  गई  लेकिन  हमारे  यहां  दस  मील

 रेलवे  लाइन  भी  नगर  न  बिछाई  तो  यह  उचित  न  होगा  ।  इस  कारण  दक्षिण  भारत  में  यह

 फिलिंग पैदा  हो  रही  है  कि  उत्तर भारत  या  अन्य  कछ  प्रान्तों में  ,  रेलवे  का  ज्यादा काम  किया  जा

 रहा  है  कौर  हमारे  यहां  एक  मील  भी  रेलवे-लाइन नहीं  बिछाई  जाती  है  ,  उस  का  क्या  कारण

 है  ।  हम  लोगों  से  पूछा  जाता  है  कि  श्राप  इस  सदन  में  जा  कर  क्या  करते  हैं  ।

 लिहाज़ा  इस
 कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  यह  जरूरी  है  कि  या  तो  इन  सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़

 में
 या  दूसरी  सप्लीमेंट्री  डिमांड्ज़ में  जल्द  से  जल्द  यह  सरवे  का  काम  हाथ  में  लिया  जाय  ।  माननीय

 मंत्री  को  यह  नहीं  समझना  चाहिए  कि  हम  अपने  क्षेत्र  की  ही  बात  करते  बल्कि  उनको  अनुभव

 करना  चाहिये
 कि  मैसूर में  एक  मील  रेलवे-लाइन  भी न  बिछाकर  कर्नाटक-वासियों  के  साथ

 स्टेप मदर ली  ट्रीटमेंट हो  worn  करता हुं  कि  मेरे  सुझाव  पर  ग़ौर  किया  जायगा ।

 इतनी  ही  प्रार्थना करते  हुए  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  रामेदवरानन्द
 )  :

 at  ant  बंधुजनिता  सविधाताधामानिवेद  भूटानी

 बिद्या
 ।

 यत्र  देवा  श्रमृतंमानशानास्तृतीय  TTAcr  ae NUTUr & cata  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  रेलवे  का  बजट  पहले  ही  बहुत  है  ।  उस  के  लिए  अनुदान  स्वीकार  करने

 का  र्थ
 देश

 को
 अरति  हानि  पहुंचाना  है

 ।
 रेलवे  में  पहले  ही

 इतनी
 फिजूलखर्ची  जिसका  कोई  अन्दाज़ा

 जैसे  सरकार  के  प्रौरविभाः  शहरों  की  तरफ़  1.0  देखते  हैं,गांवों  की  तरफ़  उन्होंने  ara  कर

 रखी  होती  उसी  तरह  रेलवे  विभाग  ने  भी  गांवों  की  तरफ़  ग्रामों  बिलकूल  बन्द  कर  रखी  हैं  ।  चीमा

 ।  में  आपको  दिल्‍ली  से  अम्बाला  सै होते  हुए  भी  वह  उन  की  तरफ  देखता  नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्य  किस  पर  बोल  रद  हैं

 ?

 श्री  रामेदवरानन्द  :
 अनुपूरक  मांगों  पर

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कौन सी  डिमांड पर  ?

 श्री  रामेदवरानन्द  :  रेलवे की  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  रेलवे  की  कौन  सी  डिमांड  पर  ?  सदन  के  सामने  दो  ही  डिमांड
 हैं

 २ श्र  201

 माननीय  सदस्य  किस  पर
 बोलना  चाहते  हैं  ।

 ?

 शी  रामेइवरानन्द  :  १७  पर  ।

 ्  अध्यक्ष  महोदय
 :  १७  तो  सिर्फ़  डबलिंग  के

 बारे
 में  है  ।

 माननीय  सदस्य  जो  कुछ  कहना

 शी  रामेदवरानन्द :  में  उतना ही  समय  लगा ।  मुझे  अधिक  समय  लेने  की  श्रावइ्यकता नहीं

 है  ।

 में  कह  रहा  था  कि  जितनी  प्रतीक  से  अधिक  सुविधा  दी  जाती  है  वह  शहरों  की  तरफ़ दी  जाती

 रही  है
 ।

 पीछ  मेंने  यहां  पर  प्रदान  पूछा  था  कि  अम्बाला  से  दिल्ली  तक  डबल  लाइन  की  जायगी  या
 तो  उत्तर  मिला  था  कि  ary  एसा  कोई  विचार  नहीं  है  ।  ड्राप  देहाती  क्षेत्रों  के  स्टेशनों को  जा  कर

 देखिये  ।  वहां पर  ऐसी  स्थिति  है  कि  सर्दी  और  वर्षा  में  लोगों  को  सिर  छिपाने  के  लिए  कोई  जगह

 नहीं  उन  के  लिए  छाया  का  प्रबन्ध  नहीं  वहां  पर  कोई  विद्यालय  नहीं  है  ।  इस  प्रकार

 से  दुर्व्यवस्था  है  फाटक  उन  को  श्राप  जा  कर  देखें  ।  उनकी  कौर  किसी  प्रकार  का  ध्यान  नहीं

 दिया  जाता  है  ।  घंटों  गाड़ियां  खड़ी  रहती  हैं  ।  घंटों  बेचारे  यात्री  खड़े  रहते  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  फाटकों  का  तो  इस  समय  संवाल  नहीं  हैं  ।  माननीय  सदस्य  कुछ  वक्त

 इन्तजार  करें  ।  जब  रेलवे  के  बजट  पर  विचार  तो  उस  समय  वह  ये  बातें  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  रामेइवरानन्द :  बहुत  प्रिया

 मैं  कह  रहा  था  कि  लाइनों  को  डबल  किया  जाना  परन्तु  देहातों  का  भी  ध्यान  रखना

 चाहिये  ।  पानीपत
 की  लाइन  बड़ी  देर  पहल  अ्रंग्रेज  के  वक्त  चला  करती  थी  ।  प्रभी  तक  उस  का  थोड़ा

 सा  टुकड़ा  बना  बाकी  ज्यों  का  त्यों  बीच  में  पड़ा  हुआ  है  ।  वे  बनाई  तो  जाए  ।
 किन्तु  den  ले  लिया

 जाता
 पैसा  स्वीकृत

 तो
 करा

 लिया
 जाता  है

 मगर  उ
 तरफ  ध्यान  बहुत  कम  दिया  जाता  है  ।

 तिल

 मूल्  पर ग्रेजी  में



 १२६०  अनुदानों  की  अनुपूरक  माँगे  9  2  FD-£3 के  न  ह  ५  हन  शनिवार नीव  न

 [ati

 मैं  चाहता हूं  कि  शहरों  की  wie  देहातों  को  अधिक  लक्ष्य  में  रखा  जाना  चाहिये  ।  रेलें  देहातों

 के  सिर  पर  से  चलती  मगर  देहातों  की  तरफ  ध्यान  न  दे  कर  केवल  शहरों  की  हो  तरफ  ग्राम  ध्यान

 दिया  जा  रहा  है  ।  मैं  चाहता हूं  कि  लाइनें  डबलिंग  लाइनों  का  किन्तु  देहाती  क्षेत्रों

 को  भी  लक्ष्य  में  रखा  जाना  चाहिये  कौर  देहाती  क्षेत्रों  को  लक्ष्य  में  रखते  हुए  यह  काम  किया  जाना

 चाहिये  शर  केवल  शहरी  आबादी  की  सुविधा  की  are  ही  ध्यान  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  दाजी  राष्ट्रीय  खनिज  विरासत  निगम  के  नये  निक्षेपों  में  काम  चालू  करने

 के  विचार  के  परिणामस्वरूप  MATT  मांगों  का  पेदा  किया  जाना  इस  बात  का  योजक  है
 कि  सरकार

 इस  मांग  से aaa  विधि  से  काम  कर  रही  हैं  ,  जब्र  कि  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  आयोजन  की  है  ।

 प्रकट  होता  है  कि  रेलवे  जो  काम  अपने  हाथ  में  ले  है  वह  निर्धारित  नहीं  है  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  कोरबा  कोयला  निक्षेपों  at  कोरबा  बिजली  के  कारखाने  के  उपयोग  के

 के  लिये  रेलवे  लाइन  बनाने  की  कोई  योजना  नहीं  बनाई  गई  ।

 मंत्री  स्वर्ण  सिह  )  :  कोरबा  से  चम्पा  तक  एक  लाइन है  ।  यह  चम्पा  से

 वहां  भीਂ  ले  जाई  जा  सकती हैं  |  किन्तु  कोरबा  कोयले  के  लिये  कोई  खरीदार  नहीं  है  ।

 डलाडिला  खानों  का  प्रदान  भी  है  ।  अब  समय  ग्रा  गया है  कि  विभिन्न  fears  कर

 रेलवे  तथा  खान  सनौर  ईंधन  मंत्रालयों  को  बिना  विभाग  के  मंत्री  के  साथ  करक  तीसरी

 योजना  की  आवश्यकता  निश्चित  करनी  लाइनों  को  दोहरा  करने  ate  नये  सर्वेक्षणों

 का  स्वागत  है  परन्तु  लम्बे  ग्रसे  के  आयोजन  कौर  अधिक  समन्वित  प्रयत्न  करने  से  स्थिति  का

 मुकाबला  किया  जा  सकता  है  ।  मुझे  यह  भी  arn  है  कि  लाइन  को  दोहरा  करने  से  दुर्घटनाओं

 की  संख्या
 भी

 कम  हो  जायेगी  |

 vat  सोनावन े:  मांग  संख्या  २  ty  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  यद्यपि  कुछ  यातायात

 इंजीनियरिंग  ada  समाप्त  किये  जा  चुके  फिर  भी  उन्हें  खटाई  में  डाला  gard  मैं  नहीं
 जानता  कि  ऐसा  क्यों  किया  गया  है  ।

 बासी  लाइट  रेलवे  के  सम्बन्ध  में  यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया  था  कौर  काफी  रुपया  भी

 ea  किया  गया  किन्तु  अभी  तक  उसका  कोई  परिणाम  नहीं  निकाला  ।  पंढरपुर  के  मन्दिर  में

 जाने  के  लिये  लाखों  लोग  उस  रेलवे  में  यात्रा  करते  हैं  किन्तु  उन्हें  अत्याधिक  भ्र यु विधा  होती है  ।

 उन्हें  माल  कें  डिब्बों  में  सफर  करना  पड़ता  है  ।.  सर्वेक्षण  के  परिणामों  के  अनुसार  इस  लाइन  को
 मीटर  गेज  या  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  कर  देना  चाहिये  ।

 पच्चीसवें  बेंकटासुब्बया  )
 :  में  लौह-्रयस्क  के  निर्यात  की  कठिनाइयों  की  ate  ध्यान

 दिलाना  चाहता  हूं  ।.
 सब

 से  बड़ी  कठिनाई  रेलवे  लाइन  पर  अत्याधिक  भीड़  का  होना

 मसूलीपटम--मामागाको  लाइन  पर  कौर  सुधार  करने  की  श्रावइ्यकता  क्योंकि  इसके  ढास
 लौह-वयस्क  निर्यात  किया  जाता  है  |

 कोयलेਂ
 के  परिवहन की  सुविधा  के  लिये  लाइन  को  दोहरा  बनाने  लिये  प्रस्तुत की  गई  मांग का  स्वागत  है
 द

 लाए -'
 मूल  ऑ नी  में
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 फा०  गो०  सेन  )
 :

 यह  देख
 कर

 बहत  निराशा  हई  कि  कटिहार से  बरौनी

 TH की  बड़ी  लाइन  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  |  ऐसी  लाइन  के  से  आवश्यक

 उस  लाइन  का  निर्माण  एड वस्तु भ्र ों क  पारवहन  में  बहुत  कठिनाइयां  उत्पन्न  होती हैं

 यथा  शीघ्र  आरम्भ  किया  जाना  चाहिये  ।

 fat  सें०  राम स्वामी  में  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  का  झ्राभारी

 हूं  ।

 अ्रनुपूरक  मांगों
 के

 विषय  में  एक  भ्रम  पाया  जाता  हैं  ।
 श्री  दाजी ने  पूछा  है  कि  एक

 योजना

 को  अन्तिम रूप  दे  कर  काम  शुरू  क्यों  नहीं  किया  जाता  ।  किन्तु  वे  देखेंगे कि  स्वयं  तीसरी  योजना

 में  कहा  गया  है  कि  कोयल  शौर  कुछ  श्र  महत्वपूर्ण  उद्योगों  के  विकास  कार्यक्रमों  को  विस्तार

 से  तैयार  नहीं  किया  गया  ।  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  यहीं  कारण  है  कि  हमें  बार  बार  मांग

 पेदा  करनी  पड़ती  है  ।

 तीसरी  योजना  में  श्रधिफतम  सीमा  १३२५  करोड़  रुपये  की  थी  ।  किन्तु  हमारे  कहने  पर

 योजना  आयोग ने  १५०  करोड़  रुपये  कौर  बढ़ा  दिये  थे  ।  इसलिये  विश्वास  होने  वाली  भ्र र्थ व्यवस्था

 में
 कोई  कड़ाई  नहीं  क्योंकि  जब  कोई  नई  समस्याएं  उत्पन्न  होती  हैँ  तो  हल  निकालना ही

 पड़ता  है  ।  दूसरे  सरकार  को  लोक  लेखा  समिति  की  सिफारिश  के  अनुसार  प्रारंभिक  अवस्था

 में  २  करोड़  रुपये  से  अधिक्  व्यय  वाले  समस्त  कार्यक्रमों  के  बारे  में  संसद्‌  को  सूचना  देनी  पड़ती है  प्रौढ़
 उसे  अनुमोदित  कराना  हू  ।

 इन  बातों  में  समय  लगता  है  ।  इस  योजना  के  निर्माण  के  पश्चात्‌  हमें  सिंगरौली  कोयला

 खानों  का  पता  लगा  दौर  हमने  वहां  रेलवे  लाइन  बनाने  का  विचार  किया  ।

 कोयले  फे  यातायात  की  रूपरेखा  भी  स्पष्ट  नहीं  हुई  थीं  |  ्र  ब  जाकर  कहीं  यह  स्पष्ट  हुन

 हूं  ।  कि  तीसरी पं  वर्षीय  योजना  तथा  आगामी  योजनाओं  में  स्थिति  क्या  होगी  ।

 से  लाइनों  को  दुहरा  फिया  जा  रहा  हू  |  नई  रूपरेखा  को  देखते  हुए  तीसरी  परियोजना  be  तक

 की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कार्य  कर  दिया  गया  है  ।

 मध्य  भारत  की  कोयला  खानों  से  पश्चिम  की  प्रो  कोयले  का  यातायात  करने  के  लिये

 कटनी  लाइन  को  दुहरा  किया  जा  रहा  है  इसके  अतिरिक्त  रसी  से  जबलपुर  तक  को  रेलवे

 लाइनों  के  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उस  लाइन  को  भी  सुदृढ़  बनाना  जरूरी  था

 जिससे  ser  लाइन  में  atte  प्रतीक  कोयले  का  यातायात  हो  सक  |

 wets
 पूर्वी  रेलवे  सन्टिया-साहिबगंज  लूप  में  ६०  मील  दुहरी  लाइन  डा  लग  क  faa  saan  किया

 गयी  |  दक्षिण  रेलवे  में  वाल्टेयर--सामलकोट  खंड  में  ४०  मील  दुहरी  लाइन  डालनी  थी  ।

 ः श्री  प्र०  Ho  देव  ने  खड़गपुर-विजयनगरम्‌  लाइन  को  दुहरा  करने  की  शोर  ध्यान  |  लाया  ।

 इससे  कलकत्ता  कौर  मद्रास  के  बीच  की  पूरी  लाइन  दुहरी  हो  जायेगी  ।  इसके  अधीन  २६०  मील

 का  सर्वेक्षण  किया  जायेगा  |

 यह  लाइन  समुद्र  तट
 से  बिल्कुल  मिली  हुई  जाती  है  ।  दूसरी  लाइन  कुछ  अन्दर  की  कौर

 हट  कार  बनायी  जायेगी  ।  य  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  तथापि  इसे  काफी  पहिले  किया  जा  रहा

 है  जिससे  तीसरी  परियोजना  के
 via  तक

 बढ़ती
 हुई  पावर  i

 की  पूति  हो  सके  ।

 tat  watt  में
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 निर्माण  भत्ता  कुछ  सिद्धान्तों  पर  fate  ।  पहिला  यह  क्रि  परियोजना  नयी  होनी  चाहिये  ।

 लाइन  को  दुहरी  करने  में  तमंचा  रियों  को  कठिनाई  होने  का  कोई  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  है  क्यों  कि

 वहां  पहिले  से  ही  एक  लाइन  मौजूद  है  ।  लाइनें  दुहरी  करने  में  भत्ता  देने  का  प्रश्न  उतन्न

 नहीं  होता
 |

 श्री  जोखिम  wea  ने  पूछा  है  कि  सर्वेक्षण  की  पवेवर्तितायं  किस  are  पर  निश्चित  की

 जाती  हैं  ।
 सदस्यों  को  परिचालित  किये  मये  टिप्पणों  से  यह  स्पष्ट है  कि  दुहरी  लाइनों  का  निर्माण

 पथ  उद्योगों  को  कोयला  संभरण  तथा  उद्योगों  के  विकास  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जाता

 ह  ।

 श्री  ज़ो कीम  आल्वा  ने  कार्रवाई  के  बारे  में  कहा  था  हमारा  कार्यक्रम  डंडेली  से  झलनबेर  तक

 बड़ी  लाइन  डालने  का  है  जिससे  कि  लोह  wares  का  निर्माण  हो  सके  ।  हम एक  अन्य  रेलवे  लाइन

 बना  रहे  हैं  जिससे  कि  हम  कार्रवाई  से  निर्यात  की  मात्रा  बढ़ा  सकें  ।  तथापि  wat  इस  पर  पुरी

 तरह  विचार  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 श्री  वेंकटसुब्वय्या  ने  गोगा  के  मार्ग  द्वारा  लोह  वयस्क  के  निर्यात  का  उल्लेख  किया

 तथापि  इस  सम्बन्ध  में  कभी  तक  स्थिति  स्पष्ट  नहीं  हुई  है  ।  यह  wear  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय

 ait  रेलवे  मंत्रालय  के  विचाराधीन  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  निकट  भविष्य  में  ah  में

 पश्चिमी तट  का  एक  बड़ा  बन्दरगाह  हो  जायेगा  |  उसकी  लौह  भ्रामक  के  निर्यात  से

 होगी  ।

 उन्होंने  मसुलीपट्रम  का  भी  उल्लेख  किया  ।.  उन्हें  इस  बात  के  लिये  कृतज्ञ  होना  चाहिये

 कि  हमने  ot  हाल  में  मसुलीपट्रम-वैजवाड़ा  लाइन को  बड़ी  लाइन  में  बदल  दिया  i  माननीय

 मंत्री  ने  पिछले  महीने  ही  इसका  उद्घाटन  किया  ।  दुर्भाग्य  से  मसुलीपट्टनम  बन्दरगाह

 विकसित  नहीं  है  ।  हमारा  विकास  परिवहन  मंत्रालय  के  भ्र धि कार  में  है  ।  यदि  इस  पत्तन

 का  विकास  किया  जाये  तो  यह  भी  लौह  वयस्क  का  विकास  कर  सकता  है  |

 उत्तरी  किनारा  के  बारे  में  में  अपने  माननीय  मित्र  श्री  mea  को  बतलाना  चाहता

 हूं  कि  हमने  श्रलनवेद-डंडेली  लाइन  के  लिये  मैसुर  सरकार  को  एक  निश्चित  राशि  देने  का

 फैसला  किया  है  ।  मंसूर  सरकार  इस  बात  पर  राजी  हो  गयी  है  यथा  समय  यह  लाइन

 भारतीय  रेलवे  के  द्वारा  ले  ली  जायेगी  ।  उत्तरी  सतारा  भारत  के  सब  से  धनी  इलाकों  में

 से  एक  है  ।  वहां  कई  उद्योग  इस  लाइन  को  लिये  जाने  के  चाट  यह  क्षेत्र  उद्योगों

 के  लिये  aaa  समृद्धिशाली  क्षेत्र  हो  जायेगा  ।

 श्री
 प्र०  के०  देव  ने  कई  सुझाव  दिये  हैं  ।  समय  wr  पर  उन  सभी  सुझावों  पर  विचार

 किया  तथापि  अपने  सीमित  संसाधनों  का  विचार  करते  grate  तीसरी  परियोजना

 में  नयी  रूपरेखा  के  श्रन्तगंत  कोयले  के  यातायात  पर  बिचार  करते  हुए  हमें  विंमान  संसाधनों

 लक  ही  सीमित  रहना  है  ।

 उन्होंने  भिलाई-नागपुर  लाइन  के  दुहरा  करने  के  काय  को  सन्तोषजनक  बताया ॥

 निस्सन्देह  इस  कार्य  में  पटरियों  तथा  उच्च  सामग्री  के  श्रभाव  में  काफी  बिलम्ब  हो  गया
 ।

 तथापि  रेल  इस  कार्य  को  TATA ET  समाप्त  करने  को  बहुत  इच्छा है  ।  मध्य  भारत

 मूल  अंग्रेजी  में



 २७  १८८४  (TH)  भ्रनुदानों की भ्रनुपुरक माँगे की  माँगें  )  ,  १९६२-६३  28}

 मेंगनीज  वयस्क  के  मामले  में  ये  बहुत  है  यह  वयस्क  विजगापट्नम्‌  को  भेजा  जा  सकता

 है  ।  इस  कायें  को  समाप्त  करने  का  हर  संभव  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  |

 स्वामी  रामेद्वरानन्द  जी  ने  गांवों  का  उल्लेख  किया  है  ।  रेलगाड़ियां  गांवों  बीच

 सेहोकर  जाती  हैं  ।  यदि  उद्योगों  इत्यादि  के  कारण  गांवों  का  विकास  हो  तो  मे  हाल्ट

 की  मांग  कर  सकते  यही  हाल्ट  स्टेशन  बन  सकते  हैं  ।  रेलें  भी  गांवों  की  समृद्धि

 में  अ्रंद्दान देती  हैं  ।

 श्रेय महोदय  द्वारा  वर्ष  १६६२-६३  के  लिये  रेलवे  को
 अनुदानों

 की
 निम्नलिखित  भ्रनुपूरक

 मांग
 रखी  गईं  तथा  स्वीकृत हुईं

 :--

 arya  बांग की  राशि

 कि िएंएाएततालयणय।एगिल िएंग विाਂ ES  लाएंगी  विाਂ  a
 x

 ey

 २.  विविध  व्यय  BR,e8  ह

 १७  चालू  लाइनों  पर  निर्माण-कार्य---प्रतिस्थापन  Y,oo,eee

 ह

 ‘Sets  Sree

 भ्रनदानों  की  भ्रनप्रक  )  ,  १९६२-६३

 पझ्व्यक्ष  महोदय  :  श्री  सभा  सामान्य  गाय  व्यय  १९६२-६३  के  बार  में  श्रनदानों  की

 झनुपरक ह्म  मांगों  की  चर्चा  करेंगी  |

 श्रष्यक्ष महोदय  द्वारा  १९६२-६३  के  लिये  सामान्य  आयव्ययक  के  सम्बन्ध में  अनुदानों

 को  निम्नलिखित अनुपूरक  मांगे  प्रस्तुत  की  गईं
 :--

 का

 भाग  राशि

 सख्या

 वि

 रुपये
 x

 Nee  प्रतिरक्षा  सेवायें--क्रियाकारी  सेना  2,000

 शू०  प्रतिरक्षा  सेवायें--क्रियाकारी  नौसेना  2,000

 प्रतिरक्षा  सेवायें--क्रियाकारी वाय  सेना  .  2,000

 CS  B,00,008 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  का  प्राय  राजस्व  व्यय

 है  ह  मंत्रिमंडल  है  59,0080

 Ree  प्रतिरक्षा  पूंजी  परिव्यय  ११,३७,०००

 खान  कौर  wid  मंत्रालय  का  पूंजी  परिव्यय  ००,७०० न

 पहुंची  स०  मो०  बुर्जों  में में  मांग  संख्या  ९  गंदे  ४४  ve  सक

 ही  अपने  शब्दों  को  सीमित  रखूंगा

 मिल  भ्रंग्रेजी  में
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 रह  स०  मो ०

 मुझे  यह  जान  कर  प्रसन्नता  हुई  कि  प्रतिरक्षा  सशस्त्र  बल  मेडीकल

 में  wat  स्नातक  शाखा  भी  खोली  गयी  है
 ।

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस

 पाठ्यक्रम  में  इस  वर्ष  भी  कुछ  विद्यार्थी  लिये  गये  हैं
 ?

 अरब  में  मांग  संख्या  २३  को  लेता  सरकार  को  अपनें  कर्मचारियों  की  सेवायें

 समाप्त  करने  का  निर्णय  करने  में  बहुत  सावधानी  करनी  चाहिये  क्योंकि  उन  मामलों  के

 न्यायालय  में  ले  जाने  पर  सरकार  को  अनेक  मामलों  में  उनकी  बकाया  राशि  देनी  पड़ी  है  ।

 ऐसे  मामलों  में  मुकदमेंबाजी  पर  व्यय  करने  के  बजाय  कर  लेना

 जिस  मामले  का  मैंने  मांग  में  उल्लेख  किया  है  उस  पर  केवल  दुर्व्यवहार  तथा
 wh

 हड़ताल  में  भाग  लेने  का  आरोप  लगाया  गया  हैं  ।  इसी  प्रकार  सरकार  के  महालेखापरीक्षक

 ने  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  कमंचारियों  के  प्रति  ऐसा  मनमाना  कौर  विवेकशील  रवैया

 अपनाया  है  कि  न्यायालयों  द्वारा  उनकी  सेवायें  पुनः  रखी  जाने  पर  सरकार
 को

 भारी  राशि

 चुकानी  होगी

 अब  में  मांग  संख्या  ४४  को  लेता  हूं  चीनी  उद्योग  को  ८
 करोड़  रुपये

 का

 सहायता  अनुदान  दिया  जा  रहा  है  ।  यह  विषय  कई  बार  सभा  के  समक्ष  झरा  चुका  है
 कि

 कया
 यह  उचित  हूं  कि  हमें  थोड़ी

 सी
 बिदेशी  मुद्रा  के  लिये  इतनी  बड़ी  ula  चुकानी पड़े

 निर्यात  के  परिणामस्वरूप  अर्जित  होनें  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  तुलना  में  राजसहायता

 पर  व्यय  की  गई  राशि  कहीं  प्रतीक  है  ।  यदि  चीनी  की  उत्पादन  लागत  कौर  मूल्य  कम  कर

 दिया  जाये  तो  आन्तरिक  खपत  बढ़  जायेगी  ।  चीनी  के  मूल्यों  के  सम्बन्ध  में  जांच  कराई

 जानी  चाहिये  क्योंकि  अन्य  देशों की  तुलना  में  वे  बहुत  अधिक  हैं  ।  सरकार  को  येह  बात भी

 ध्यान  में  रखनी  चाहिये  कि  चीनी  मिलों  पर  war  उत्पादकों  के  लगभग  ३.  ५  करोड़  रुपये

 बाकी  हैं  ।

 श्री  में  मांग  संख्या  ४€  को  लेता  इसके  श्रन्तगंत  मंत्रिमंडल  सचिवालय  के  अधीन

 विशेष  श्रमिक  aga  विभाग  खोलने  के  लिये  ३  लाख  रुपये  की  मांग  रखी  गयी  है

 मेरे  विचार  से  यह  मांग  उचित  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  सारे  एक  विभाग

 से  दूसरे  विभाग  को  दे  दिये  जाने  यदि  यह  केवल  जमाखाता  का  प्रशन है  तब  तक

 मुझे  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है
 यदि

 इसके  सम्बन्ध  में  सारी  नियुक्तियां  नई  की  जा  रही

 मुझे  इस  पर  aga  आपत्ति  है  ।
 है

 तो

 पानी  न
 ना०  स्वामी

 :  में  मांग  संख्या
 ४४  को  लेता  इस  कार्य  के  लिये

 पहिले  ५  करोड़  रुपये  रखे  गये  थे  तदुपरांत  यह  राशि  बढ़ा  कर  ८  करोड़  कर  दी  गयी

 इसका  यह  कारण  दिया  है  कि  हमारे  पास  चीनी  की  अतिरिक्त  मात्रा  है  जिसका  हमें  निर्यात

 करना  है  इसके  लिये  हमें  निर्यात  बाजार  में  चीनी  की  कीमतें  गिराने  के  लिये  यह  राशि

 चाहियें  |

 चीनी  के  निर्यात  में  राजसहायता  देने  के  बजाय  उसका  मूल्य  तथा  उत्पादन  लागत  कम
 की

 जानी  चाहियें  ताकि  झ्रान्तरिक  खपत  बढ़  सके  कौर  प्रति  व्यक्ति  जो  संसार  में

 सब  से  कम  में  वृद्धि  चीन  पर  राज  सहायता  बन्द  कर  दी  जानी  चाहिये  ।  चीनी
 उद्योग  को  अपनी  लाभ

 की  राशि  निर्यात  की  सहायता  में  लगानी
 चाहिये

 ।
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 ma  में  मांग  संख्या  १२६  को  लेता  यह
 भी

 खाद्य  कृषि  मंत्रालय कं  है
 ।

 बम्बई  के  एक  माल  छुड़ाने  वाले  की  गलती  से  उर्वरकों  की  राशि  में  हो  गयी  प्रौर  हमें

 %,9%,00¢  रुपये  का  भुगतान  करना  पड़ा  |  समस्त  U  ज्यों  में  किये  गये  saws  कम

 निकले  हैं  ।  उर्वरकों  का  चोर  बाजार  खूब  चल  रहा  है  |  किसानों को  मिलावट  वाले  उं  रक

 दिये  गये  हैं  ।  उनके  बोरों  की  तोल  भी  कम  निकली  है  ।  पत्तनों  पर  माल  की  देखभाल  करने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी  रहते  होंगे  वह  क्या  करते  हैं
 ?

 मांग  संख्या  १३३  सिंगारेनी  कोयला  खानों  के  सम्बन्ध  में  है  ।  ae  सरकार  ने  केन्द्रीय

 सरकार  से  यह  किया  है  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  व्यवस्था  करें  ।  में  इस  बात  का

 सेन  करता  हूं  कि  इस  मामले  में  उचित  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये
 ।

 श्री  दे०  द०  पुरी  :  चीनी  को  राजसहायता देने  के  सम्बन्ध में  काफी  श्रांति

 है  ।  सच्चाई  यह  है  कि  विदेशों  में  राजसहायता  प्राप्त  मूल्य  पर  मिल  रही  है  ।

 हमने  इस  वर्ष  चीनी  पर  उत्पादन  शुल्क
 लगा

 कर
 ७२

 करोड़  रुपये  प्राप्त  किये  हैं  इसमें  से
 हमें  १३  ५  करोड़ रुपये  चीनी  के  निर्यात  के  लिये  देने  होंगे  ।  यदि  हम  उत्पादन  शुल्क  पर  विचार  न

 करें  तो  ज्ञात  होगा  कि  अधिकांश  देश  चीनी  भारत  से  प्रतीक  ऊंचे  दामों  में  बेच  रहे

 निस्सन्देह करन तमा  GE  उलान  pl APTA war sr  hae  erat  arte astry +  ary EY f&

 की

 Sea
 लागत  कम

 करने  का  एकमात्र  तरीका  गन्ने  की  पैदावार  बढ़ाना  कौर  उसकी  किस्म  सुधारना  है  ताकि  चीनी

 का  तत्व  बढ़े  ।

 किसान  गन्ना  तो  उत्पादन  करते  हैं  किन्तु  पास  न  तो  सिंचाई कौर  न  उर्वरकों  के  ही

 पर्याप्त  साधन  हैं  ।  फौरन  उनके  पास  कृषि  के  प्राथमिक  उपकरण  ही  हैं  ।  यही  कारण है  कि  वे  प्रति

 एकड़  १३  या  १४  टन  ही  गन्ना  उत्पाद कर  पाते  हैं  ।  जब  कि  हवाई  में  ७५  टन  प्रति  एकड़  पैदावार

 होती है  ।  इन्डोनेशिया में  भी  जो  कि  अन्य  विकसित  देशों  की  भांति  विकसित  नहीं  ५०  टन  प्रति

 एकड़  की  पैदावार होती  है  ।  हमारे  यहां  गन्ने  में  चीनी  का  तत्व  भी  बहुत  ही  कम  होता  है  ।  इन  सब

 बातों  से  यह  प्रकट  होता  है  कि  हमारे  यहां  प्रति  एकड़  उत्पादन  सब  से  कम  होता  है  ।  लेकिन इस  स्थिति

 में  सुधार  हो  सकता  हैं  ।  हमारे  देवा  में  भी  गन्ना  उत्पादक  है  श्र  वे  इस  ग्रा  में  हैं  कि

 भ्रमित से  भ्रमित  गन्ने का  उत्पादन  हो  ।

 wa  यह  सवाल  उठता है  कि  गन्ने  का  उत्पादन  किस  प्रकार  बढ़ाया  जाये  ।  हम  देखते हैं  कि

 राज्य  सरकारों  ने  गन्ना  उपकर  के  नाम  पर  बहुत  सा  रुपया  इकट्ठा  किया  है  किन्तु  उस  राशि में  से  गन्ने

 के  विकास  पर  बहुत  ही  कम  धन  व्यय  किया  गया  ।

 महोदय  प/ठासान

 मेरा  निवेदन  है  कि  वह  राशि  गन्ने  के  उत्पाद  कों  वापस  कर  देनी  चाहिये  |

 चीनी  के  उत्पादन  मूल्य  गैर-चीनी  उद्योगों  को  होने  वाले  लाभ  की  जांच  कई  बार  हो  चुकी  है  अब

 कौर  अधिक  जांच
 की  श्रावस्यकता  नहीं  है  ।

 रिजर्व  बैंक  ने  भी  कई  बार  जांच  की  है  ae  वह  भी  इस

 परिणाम पर  पहुंचा  है  कि  चीनी  उद्योग  में  लागत  पूंजी  पर  अन्य  उद्योगों की  जैसे  ,

 चाय  शादी  ,  बहुत ही  कम

 चीनी  उद्योग  के  सहायक  उत्पादों  का  भी  सदुपयोग  किया  जाना  चाहिये  ।  सहायक  उत्पादों का

 प्रयोग  करना  प्रख्यात  आवश्यक  है  ।

 चीनी  उद्योग  में  हम

 सब

 तब  तक  कुछ  नहीं  कर
 सकते

 जब

 तक  कि

 faa  watt  में
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 श्री  नरन्द्रसिह  Fest]

 गन्ने  का  उत्पादन  सस्ते  से  सस्ता  नहीं  होता  ।  इस  बारे  में  मेरा  सुझाव  है  कि  राज्य  सरकारों  को  इस

 बात  के  लिये  तैयार किया  जाये  वे  गन्ने के  कर  के  रूप में  वसूल  किये  गये  धन  को  गन्ने के

 विकास  पर  व्यय  करने  के  लिये  कहा  जाना  चाहिये  ।  पंजाब  सरकार  ने  गन्ना  कर  को  गन्ने  के

 विकास  के  लिये  देने  की  घोषणा  कर  के  इस  दिशा  में  बहुत  ही  अच्छा  कदम  उठाया  है  ।  राज्य  सरकारों

 को  इस  दिशा  में  art  बढ़ना  चाहिये  ।  चीनी  ale  चीनी  उद्योग  की  समस्याओं  का  यही  एक  मात्र  श्र

 सच्चा हल  है  ।

 नरेन्द्र सिह  महीड़ा  (  :  इन  मांगों  में  से  बहुत  सी  मांगें  ऐसी  हैं  जिन  पर  यदि  भ्रच्छी

 तरह  विचार  किया  गया  होता  तो  वे  प्राय-व्ययन  में  आसानी  से  सम्मिलित  की  जा  सकती

 मांग  संख्या  €  में  पुना  के  श्राम्डें  फोर्सेज  मैडिकल  कालेज  में  स्नातक  विभाग  ग्रेजुएट

 विंग  )  के  शुरू  किये  जाने  की  योजना  का  उल्लेख  मलता  है  |  निश्चय  ही  यह  सुझाव  स्वागत  करने  योग्य

 है
 ।

 यह  भी  अच्छी  बात  है  कि  इसका  सम्बन्ध  पूना  विश्वविद्यालय की  एम  ०
 बी

 ०
 बी०

 एस०  डिग्री  से

 जोड़ा जा  रहा  है  मेरा  निवेदन है  कि  इस  पाठ्य  क्रम  में  एम०  डी०  डिग्री  भी  सम्मिलित  कर
 ली

 जायें  ।  इसलिये  में  इस  मांग  का  पुरा  पुरा  सेन  करता  हूं  ।

 मांग  संख्या  २३  वित्त  मंत्रालय  के  बारे  में  है  ।  इस  के  wea  राशि  एक  बल्कि  को  हटाने

 के  लिये उस  मंत्रालय  को  जो  व्यय  करना  उस  सिलसिले  में  है  ।  बरच्छा  होता  कि  इस  प्रकार धन  न

 मांग  वर  इसकी  व्यवस्था पहले  से  ही  कर  ली  जाती  ।

 मांग  संख्या ४४  समर्थन  के  योग्य है  ।  इस  में  जो  मांगी  गई  है  वह  चीनी  के  निर्यात  के  लिये

 इस  से  किसानों  को  संरक्षण  मिलता  है
 ।

 हमारे  देश  में  विदेशी  मुद्रा  की  बहुत  कमी  है  कौर
 इस

 प्रकार

 उसे  जीत  करने  का  हमें  अवसर मिल  रहा  है
 ।

 यह  बरच्छा  है  कि
 निर्यातकों

 को
 अभी भी  संरक्षण

 दिया  जाये  |

 मांग  संख्या  ४६  से  में  सहमत  नहीं  हूं  ।  मेरा  विचार  है  कि  कोयले  तथा  क  शादी  के

 बारे में  किसी  सहयोग  जन  विभाग  की  स्थापना  करने  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं  थी  ।  इस  के  सह

 योजन  के  बाद  भी  कोई  भ्रमित  seat  सहयोजन  कार्य  नहीं  हो  पाया  है  ।  हम  कोयले  का  अधिक

 उत्पादन  करने में  समर्थ  नहीं  हो  सके  झर  न  ही  परिवहन  स्थिति  को  सुगम  बना  सके  हैं  ।  बिना  विभाग

 के  मंत्री  को  कोई  म्यूजिक  महत्वपूर्ण  काम  सौंपा  जाना  चाहिये  ।  व्यर्थ  ही  मंत्रियों  की  संख्या  नहीं  बढ़ानी

 चाहिये

 सांग  संख्या  ७८  इस  प्रतिकर  के  बारे  में  है  जो  सरकार  ने  एक  साइकिल  वाले  ।  उसकी  प

 द्वारा  मृत्यु  हो  जाने  के  लिये  दिया  था  ।  इस  संबंध  में  मेरा  सुझाव यह  है  कि  एक  व्यापक  योजना  बनाई

 जाये  जिस  से  इस  मांग  में  प्रस्तावित  भुगतानों  की  आवश्यकता  ही  न  रहे  कौर  बीमा  कम्पनी  सभी

 दावों का  भुगतान  कर े।

 जहां  तक  मांग  संख्या  १३३  की  बात  है  यदि  सेन्ट्रल  प्राविधिक  मैगनीज  कौर  कम्पनी  त दुबारा

 लीज़ दी  जा  रही  है  तो  में  उसका  विरोध  करता हूं  ।

 अंत  में
 में

 यही  कहूंगा  कि
 बे  मांगें  साधारण  राय  व्यय  में  सम्मिलित  की  जानी  चाहिये ं। er

 faa  staat  में  _
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 पति  हरिशचन्द्र  माथुर (  जालोर  :
 मांग  संख्या  का  सभी

 ने
 समर्थन  किया  है  लेकिन  एक

 बात  विचारणीय  है  ।  सारे  देश  में  प्रवर  स्नातक  पाठ्यक्रम  को  बंद  कर  दिया  गया  पूना  के  सदलबल

 मैडिकल  कालेज  में  इसे  आरम्भ  करने  का  मतलब  है  पुरानी नीति  को  फिर  से  लागू  करना
 ।

 सरकार  इस  बारे  में  स्थिति  को  स्पष्टतया  बताये  ।  सरकार  को  सभा  को  अधिक  ब्यौरा  देना

 चाहिये  जैसे  कि  पाठ्यक्रम जिस  प्रकार  का  होगा  ।  इसकी  प्रगति  कितनी  होगी
 कितने

 विद्याथियों  को  लिया  जायेगा
 ।

 मांग  संख्या  २३  का  में  विरोध  करता  हूं  ।  उस  कल्क॑  को  जो  क्षतिपूर्ति  दी
 जा  te

 >
 स

 उसका तो  मुझे  कोई  विरोध  नहीं  है  ।  लेकिन  इस  मामले  को  निबटाने  में  १०  से  १२  वर्ष लग  गये
 |

 सरकार तथा  हमारे  न्यायक  प्रशासन  के  कार्यकरण  का  अच्छा  द्योतक  नहीं  है
 ।

 इस  से  अधिक बात यह बात  यह

 है  कि  उसे  क्षतिपूर्ति धन  केवल  geeuge aa से  ही  दिया  गया  जब  कि  उसे  सेवा  से  PEvE  में  ही  मुक्त

 किया  गया
 ।

 सरकार  ऐसे  मामलों  में  नैतिकता  की  अच्छी  भावना  प्रकट  करे  तथा  सीमांकन  कानून

 की  न  ले  ।

 जहां  तक  मांग  संख्या  ४४
 का  सम्बन्ध  में  कहूंगा कि  में  इस  बात से  सहमत  नहीं  हूं  कि

 निर्यात  के  द्वारा  हम  ने  काफ़ी  राशि  कमाई  है  ।  इसलिये  हमें  इसकी  कौर  भी  ae  तरह  जांच  करनी

 चाहिये  ।

 मांग  संख्या  Ve  समन्वय  विभाग  की  स्थापना के  बारे  में  समन्वय बहुत  ही  महत्वपूर्ण है

 सभी  ने  समन्वय  की  आवश्यकता  को  किया  है  भ्र ौर  इसे  शभ्रच्छा  बताया  इसलिये  सरकार

 ने  इस
 विभाग

 को  खोल  कर  शभ्रच्छा किया  है  ।  विभिन्न  मंत्रालयों के  किये  में  समन्वय  प्रशासन का  बहुत

 महत्वपूर्ण  अंग है तथा इसकी तथा  इसकी  कौर भी  sot  तक  बहुत  कम  ध्यान  दिया  गया  है  ।  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि

 यह  प्रबन्ध  किस  सीमा  तक  क्रियाकारी  सिद्ध  होगा  ।  तथ्य  यह  है  कि  कोई  भी  मंत्री  ऐसा  समन्वय  करने  में
 सफल

 नहीं  हो  सकता  जब  तक  कि  मंत्रिमंडल  में  उसका  स्थान  केवल  प्रधान  मंत्री  के  बाद  हो  अन्यथा

 उसके  कामों  से  रोष  प्रकट  किया  जायेगा  तथा  उसे  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ेगा  यह

 इक है  उपप्रधानमंत्री पद  की  स्थापना  की  जायें  तथा  साथ ही  सभा को  यह  भी

 श्राइवासन दिया  जाये  कि  स्थापित  किया  गया  समन्वय  विभाग  समन्वय  are  को  क्रि यक्का री ढंग  से

 करेगा  । शीराज़ा है  कि  सरकार  इस  पर  अच्छी तरह  विचार  करेगी  ।

 aft  योगेन्द्र  झा  :
 उपाध्यक्ष  महोदय  ,  झ्रनुदानों  के  लिये  wages  मांगों  पर  जो  बहस  चल  रही

 उस  में  पहले  में  डिमांड  €  में  उल्लिखित  पूना  के  ares  फ़ोर्सिज़  मेडिकल  कालेज  में  एक

 अंडर  ग्रेजुएट  विग  खोलने  के
 बारे

 में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं
 ।  जहां तक  उसे  मेडिकल  कालेज

 में  अंडर  ग्रेजुएट  प्रशाखा  खोलने का  प्रस्ताव  है  ,  उस  का  कोई  विरोध  नहीं  कर  सकता  ,  लेकिन

 में  यह  पूछना  चाहता  हूं  योजनाबद्ध  विकास
 की

 इस  तरह  अवधि
 में  जब  हम  पांच  वर्षों  के  लिये

 योजना  बनाते  तो  क्या  इस  विग  के  लिए  राज
 से

 तीन  ,  पांच  महीने  पहले  कुछ  सोचा  गया  था

 या  नहीं  ।  यह  में  समझता  कि  कुछ  विशेष  परिस्थितियों में  श्ननुदान  की  अनुपूरक मांगों  की  ही

 झा वद यकता  होती  यह  स्पष्ट  है  कि  कुछ  दृश्य  शक्तियों
 कौर  कारणों  के  आधार  कुछ

 पदों  में  खर्च  करना  भ्रावश्यक  हों  जाता  है  ,  तो  उस  में  अनुपूरक  मांगों  की  आवश्यकता  समझी

 जा  सकती है
 ।

 जहां  तक  इस  मांग  का
 प्रदान

 यह  मेडिकल  कालेज  पहले से  था  कौर उस  में  एक

 अंडर
 ग्रेजुएट  विग  खोलने  की  योजना  पहले  से  ही  बनाई  जा  सकती  थी

 ।  इसलिये यह  कोई  ऐसी
 wg

 मूल  प्रंग्रेजी
 में
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 हीं  जिसका  aa  करने  के  लिये  कोई  ८  कारण  कह  सकें  ।  यह  तो  एक  योजना  की  बात  है  और

 इसका  हम  पहले से  ही  श्रीमान कर  सकते  हैं  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  राज  से  चार  पांच  महीने

 इस  बारे  में  कोई  प्रतिमान  किया  गया  था  उस  पर  कोई  विचार  किया  गया  था  या  नहीं  ।  इन  परि

 स्थितियों  में  में  अ्रनुपुरक  मांगों  को  प्रस्तुत करने  की  इस  प्रवृति  ake  तरीके  का  विरोध  करता  हूं
 ।

 जो

 विभागीय  अधिकारियों  को  बजट  बनाते समय  इन  बातों  का
 स्याल

 रखना
 ak

 अनावश्यक  रूप  से  aa  के  ae  मांगों  को  इस  सदन  में  नहीं लाया  जाना

 चाहिये  |

 मांग  संख्या
 ४४

 बहुत  महत्वपूर्ण विषय  है  ।  में  कहना  चाहता  चूंकि  हमारे देश  का
 चीनी

 उद्योग घोर  संकट  काल  से गुज़र रहा रहा  शहरी जो  गन्ने के  लिये  मूल्य-नीति तय  की  गई  है  ,
 उस

 के  से  बिहार  कौर  उत्तर  प्रदेश  के  गन्ना  उत्पादकों का  भविष्य  क्या  होने  वाला  यह त

 अलग  बात  है  ।  में  मानता हूं  कि  विदेशी  मुद्रा  देश  के  लिए  आवश्यक  है  ।  में  इस  की  श्रावश्यकता  को
 भी

 समझता हुं  लेकिन  विदेशी  मुद्रा  भ्रांत किस  प्रकार  हो  कौर हम  कितनी  क्षति  उठाकर

 विदेशी  मुद्रा  का  aia  यह  एक  बिलकूल  सवाल  है  ।  नगर  विदेशी  मुद्रा  के  भ्र जन की  यह

 विधि  अपनाई गई  कि  १३.  ५  करोड़  रुपये  का  घाटा  उठा  कर  १२.७५  करोड़  रूपये  की

 विदेशी  मुद्रा का  भ्र जन हो  कौर  नगर  इस  तरह  से  विदेशी  मुद्रा  का  asa करक
 देव

 का  विकास

 किया  गया  तो  में  समझता  हूं  कि  देश  बेच कर  के  भी  देश  का  विकास  सम्भव  नहीं  होगा

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  च॑  उद्योग  sade  हाथों  FE  कौर

 it  शूगर  निर्यात  का  व्यापार  वह  भी  उन्हीं  लोगों  के  ह्वास  मैं  है  ।  अब  सवाल  उठता

 हैकि  यह  जो  निर्यात  चीनी  का  होता  है  उस  पर  प्राफिट  जो  मिल  मालिकों  का  जो
 लाभ

 वह  किस  भ्रंश  में  होता  वह  अंश  कम  होता  हैं  या  कायम  रहता  है  ।  देश  के  भीतर

 चीनी  का  जितना  सुनाया वे  उठाते  उतना  ही  मुनाफा  निर्यात  के  लिये  जो  चीनी दी  जाती ह

 उसके  ऊपर  भी  क्या  वे  उठाते  हैं  नहीं  उठाते  हैं  प्रौढ़  झगर  उठाते  हैं  तब  क्या  सरकार

 की  तरफ  से  उनको  वह  सहायता  मिलनी  चाहिये  जो  मिल  रही  है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण

 सवाल  है  जिस  पर  हमको  विचार  करना  होगा  देश  में  चीनी  बेच  करप्जो  मुनाफा  वे  उठाते

 तथा  विदेशों  में  चीनी  भेज  कर  ae  उनको  मुनाफा  नहों  तो  भी  में  समझता हूं  कि

 पुरे  व्यापार में  जो  उनकों  मुनाफा  होता  उससे  ही  उनको  सन्तोष  कर  लेना  चाहिये  ।  चीनी

 के  निर्यात  व्यापार  से  मुनाफे  के  श्रेय  को  कम  ही  नहीं  करना  बल्कि  उसको  हटा  ही

 देना  चाहिये  |  यह  मेरा  सुझाव  है  ।  इस  पर  में  oe  करता  हं  कि  विचार  किया  जाएगा  ।

 जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  का  सम्बन्ध  हम  अनाज  का  प्रख्यात  थोड़ा  कम  कर  दें

 तो  जिस  हुद  तक  हम  आयात  का  कम  उस  हद  तक  हम  विदेशी  मुद्रा  बचा

 सकनें  में  समर्थ  हो  सकते  हैं  ।  श्राप  १३.५  करोड़  रुपया  खर्च  कर  के  विदेशी  च्

 लाने  विदेशी  मुद्रा  हरजीत  करने  की  बात  सोच  रहे  हैं  ।  किन्तु  भ्रमर  हम  ने  इतनी  बड़ी

 रकम  खच  कर  के  देश  में  भूमि  सेना  का  संगठन  किया  होता  ak  अ्रधिक  wa  उपजाया

 होता  तो  उसी  च्च्  में  हमारे  देश  में  का  a  कम  gat  होता  और  उसके

 अनुपात  मैं  हम  विदेशी  मुद्रा
 को

 बचा  सकते  थे
 ।

 लेकिन  इस  कौर  area  ध्यान  हीं  नहीं

 गया  है  ।

 are  देश  में
 चीनी

 बहुत  aes  हो  गई  है  कौर  यहां  पर  चीनी  रखने  की  श्राप  को
 जगह  नहीं  सिलती  तो  श्राप  फैंक  देते

 तो  कम
 से  कम  आपको  यह  १३.५  करोड़
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 रुपये  का  घाटा तो  सहन  न  करना  पड़ता  ।  भ्रमर  व्यापारियों के  गोदामों में  चीनी  रखने  की  जगह

 नहीं  तो  इसको  श्राप  फेंक  सकते  थे  या  किसी  तरह  से  इसको  डिसपोज  श्राफ  कर

 सकते  थ  देश  में  गरीब  लोगों  को  aa  के  लिए  चीनी  नहीं  मिल  रही  है  ।  साथ  ही  साथ

 चीनी  के  दाम  बहुत  बढ़े  हुए  हें  ।  यह  बहुत  बड़ा  सवाल  है  जिस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 में  समझता  हूं  कि  भ्रमर  मंत्रिमंडल  में  कोई  एक  एसा  मंत्री  हो  जो  देश  के  वैस्टिड  इंटिरेस्ट्स

 का  प्रतिनिधित्व  करता  देश  के  निहित  स्वार्थों  का  प्रतिनिधित्व  करता  तो  बिना  हिचक

 यह  कहा  जासकता है  कि  वह  हमारे  खाद्य  शर  कृषि  मंत्री  जब  कभी  भी  कृषि

 की  कीमत  तय  करने  का  सवाल  जाता  है  तो  उनका  रुख  विचित्र  हो  जाता  ।  प्लांनिग

 कमिशन  की
 जो

 एडवाइजरी  कमेटी  उसकी  मीटिंग  इस  सैशन  के  पहले  हुई  थी  ।  एक  नोट

 उसमें  प्लानिंग  कमिशन  की  तरफ  से  दिया  गया  जिस  में  लिखा  ठनना

 औद्योगिक  वस्तु ग्न ों  के  कच्चे  सामान  के  मूल्य  में  भारी  कमी  हुई  है
 ।

 उसके  बाद  भी  यह  हालत  है  कि  are  गन्ना  उत्पादकों  को  बहुत  कम  पैसा  मिलेगा
 |

 एक  तरफ  हमारी  योजना  चल  रही  है  a  योजना  के  मुताबिक  हम  अन्दाज़  लगाते  हैं  कि

 राष्ट्रीय  आमदनी  में  इतने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  कौर  इसी  हिसाब  से  हम  लोगों पर  कर
 भारत  भी  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  ।  लेकिन  जो  रा-मैटीरियल पैदा  करने  वाले  उनकी  हालत  यह

 है  कि  जब  रामैटीरियल  की  कीमतें  बहुत  कम  हुई  हैं  तो  निश्चित  रूप  से  उनकी  आमदनी
 भी

 कम  हुई  है
 ।

 एक  तरफ  तो  उनकी  श्रामदनी  कम  हुई  दूसरी  तरफ  उनको  अपने  उत्पादन

 का  कम  पैसा  मिल  रहा  है  ।  यह  श्रत्दाजा  लगा  कर  कि  उनकी  आमदनी  बढ़  रही  है
 और

 उसी  हिसाब  से  कर  बढ़ा  यह  सरासर  है
 ।

 इन  सब  बातों  पर  प्रच्छी  तरह

 से  विचार  होना  चाहिये  ।  जहां  तक  गन्ने  के  मूल्य  का  सम्बन्ध  दुनिया  में  दूसरे  चीनी

 पैदा  करने  वाले  देशों  की  तुलना  में  हम  war  उत्पादकों  को  ज्यादा  पैसा  नहीं  देते  हैं  कौर

 मजदूरी
 भी

 हमारे  यहां  सस्ती  फिर  क्या  कारण  है  कि  चीनी  का  मूल्य  हमारे  यहां  इतना

 भ्र धिक हो ।  चीनी  के  मूल्य  को  कम  करने  के  उपायों  पर  विचार  करने  के  मेरा  सुझाव

 कि  एक  कमिशन  बनया  जाए  ।

 aa
 में  सांग  नम्बर  ४३  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  बहुत  दुःख  की  बात  है

 कि
 मंत्रियों

 की  संख्या  इस  हिसाब से  बढ़ती  जा  रही है  ।  जिस  हिसाब  से  उनकी  संख्या  बढ़ती

 जा  रही  उसका  प्रतिमा  लगाना  मुश्किल  है  ।  जिस  अनुपात  से  कांग्रेस  बैंचों  पर  बैठने

 वाले  माननीय  सदस्यों  की  संख्या  जा  रही  उसी  wae  से  मंत्रियों  की  संख्या  बढ़ती

 जा  रही है
 ।

 पिछली  बार  जब  बजट  पर  बहस  हुई  थी  तो  हमारे  नेता  श्री  एच०
 वी  ०

 कामत

 ने  कहा  था  कि  मंत्रियों  की  उपज  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  ।  नए  मंत्री  के  पद  की  जो  सृष्टि

 की  गई  है  कौर  जिस  के  लिए  ३.८७  लाख  रुपये  के  अनुदान  की  मांग  की  गई  वह  हमारी

 समझ  में  नहीं  है
 ।

 यह  कहा  गया  है  कि  कोऑर्डिनेशन  का  सवाल  जिसको  हल  करना

 लेकिन  इसके  लिए  हमारे  प्रधान  मंत्री  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  का  काम  इतना  ही  नहीं  है  कि  वह

 विदेश  मंत्रालय  के  काम  को  देखें  ।  एक  प्रधान  मंत्री  की  सब  से  बड़ी  जवाबदेही  इस  बात  कें

 लिए  होती  है  कि  वे  मंत्रिमंडल  के  कामों  को  देखते  हैं  या  नहीं
 ।

 उनके  अलावा  हमारे  यहां

 कमिशन  है
 ।

 कहा  गया  था  कि  इकोनोमिक  मामलों  श्रमिक  मामलों  में

 नेशन  लाने  के  लिए  एक  भ्रांति  की  नियुक्ति  होनी  चाहिये
 ।

 लेकिन  इस  कोश्नोडिनेशान  के  काम

 के  लिए  हमारे  यहां  हेले है  से  प्लानिंग  paar  मौजूद  ऐसी  सूरत  में  यह  बात  हमारी
 समझ  में  नहीं  भराती  है  ।  क्रांग्रेस में  वापस  में  जितने  झगड़े  ate  जिस  अनुपात  में  गुटबन्दी
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 श्री  योगेन्द्र

 कौर  ऐसा  न  केवल  प्रान्तों बड़ी  उसी  झ्रनुपात  में  मंत्रियों  की  संख्या  भी  बढ़ती जा  रही  है

 में  बल्कि  केन्द्र  में  भी  न्  है  ae  एक  विचित्र  हालत  विचित्र  तमाशा  सरकार

 की  तरफ  से  मंत्रियों  की  संख्या  पर  एक  सीलिंग  लग  जानी  चाहिये  प्रौढ़  यह  तय  कर  दिया

 जाना  चाहिये
 कि

 मंत्रियों  की  संख्या
 aaa  सीमा  से  अधिक  नहीं  होगी  ।  ऐसी  कोई  व्यवस्था

 सरकार की  तरफ  से

 श्री  त्यागी  )  :  प्राप्ति  राय  में  सीलिंग  कहां  तक  होनी  चाहिय े?

 श्री  योगेन्द्र  झा  इसको  श्राप  सरकार  जाने  मैं  तो  समझता
 ह  कि  प्रगति

 झाम  चुनाव  के  बाद  जितने  भी  कांग्रेसी  सदस्य  यहां  एम०
 पी०  हो  कर  वे  सब  कैबिनेट

 में  खपा  लिये  कोई  कैबिनेट  मिनिस्टर बन  कोई  स्टेंट  मिनिस्टर बन  जायें

 कोई  डिप्टी  मिनिस्टर बन  प्रौढ़  कोई  पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी  बन  जायेंगे wie  शायद

 ही  दो  चार  पांच  wat  ऐसे  बच  जिन  को  कोई  पद  न  दिया  जा  सके  जिन  को

 पूछने वाला  कोई  न

 आप  भी  इधर  कांग्रेस में में  प्रा  जाइये  | भी  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा  तथा  काश्मीर )  :

 श्री  योगेन्द्र  झा :  उस  तरफ  कोई  व्यवस्था नहीं
 a

 हीं  कम  से  कम  इस  पर पर तो  श्रमिकों

 सब्र  करना  चाहिये कि  हम  इधर  व्यवस्था  मं  ae  दए  हैं  ।

 में  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  इस  बात  की  व्यवस्था  करें  कि  मंत्रियों  की  संख्या  एक

 निर्धारित  संख्या  से  किसी  भी  हालत  में  अधिक  नन्हो  wax  प्रधान  मंत्री  और  मंत्रिमंडल

 ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  में  चाहता  हुं  कि  संसद्‌  में  इस  व्यवस्था  के
 अपर

 विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  काशीनाथ  पांडे  चीनी  के  safe  उत्पादन  को  देखते  हुए  सिवाय

 इसके  कि  हम  चीनी  का  निर्यात  करें  हमारे  सामने  कोई  ak  दूसरा  चारा  नहीं  है  ।
 इसलिये

 मं  इस  मांग  संख्या
 ४४

 का  स्वागत  करता  लेकिन  साथ  ही  म  यह  भी  मालूम  करना  चाहता

 हूं  कि  यह  नीति  कब  तक  चलेगी  ।  यदि  हम  बहुत  बड़ी  हानि  उठाकर  विदेशी  मुद्रा  कमाना

 चाहते  हैं  तो  वह  हमें  बहुत  महंगी  पड़ेगी  ।  इसलिये  सारे  मामले  पर  बड़ी  गम्भीरता  एवं

 सावधानी  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  i

 इस  बारे
 मेरा  ऐसा

 एक  सुझाव  है  कि  हम  बहुत  दिनों  तक  चीनी  का
 इस  प्रकार  निर्यात

 नहीं  कर  सकते  यदि  चीनी  का  मृष्य  घटा  दिया  ज़ाये  तो  देश  में  इसकी  खपत  काफी

 बढ़  जायेगी  ।  यदि  भ्रतिरिकत खपत  बढ़  जायें  तो  सरकार  को  भी  शरीक  उत्पादन  शल्क  मिलेगा

 यह  -  नीति  भ्रमणी  हे  कि  चीनी  का  मूल्य  उस  की  किस्म  से  सम्बद्ध  है  ।  परन्तु  यदि  बढ़िया

 और  घटिया  गन्ने  को  सिला  दिया  जाये  तो  किसान  के  लियें  अच्छी  प्रकार  के  गन्ने  का  उत्पादन

 करने  के  लिये  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  रहेगा  ।  प्रौद्योगिक  किसान  के  मामले  पर  अलग  से

 फैसला  किया  जाये इस  नीति  पर  अ्रवश्य  विचार  किया  जाये

 बिता  विभाग के  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  ः
 यह  कहा  गया

 है  कि  समन्वय

 ब ब्नलनन ण की  कर  अवात

 या

 दफ  वाद  को  पढ़  चाता  व्यक्ति  दो  रोक
 मे से  कर  सकता  है
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 मंत्रिमंडल  में  मेरी  स्थिति  क्या  है  में  इसके  बारे  मैं  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  लेकिन  जहां तक

 समन्वय  विभाग  की  बात  है  यह  विभाग  किसी  मंत्रालय  के  adie  नहीं  है  ।  यह  विभाग

 सदैव  चलता  यह  बात  दूसरी  है  कि  वहां  कौन  व्यक्ति  काम  करता  है
 |  यह  कैबिनेट

 से  सम्बद्ध  है  ।  कुछ  काम  सौंपा  गया  है  |

 मंत्रिमंडल  एक  इकाई  है  ।  सभी  मंत्रियों  को  समान  ग्रन्थकार  है  ।  सभी  को  एक  दूसरे  से

 सहायता  लेने  का  अधिकार  है  यदि  कोई  एक  गलती  करता  है  तो  इसका  दायित्व  सारे

 मंडल  पर  है  !  वह  बात  ठीक  है  कि  भ्रन्ततोगत्वा  दायित्व  तो  प्रधान  मंत्री  का  ही  है  ।  इसलिये

 इस  विभाग  को  मंत्रिमंडल  को  सौंपा  गया  ।  यह  बात  दूसरी  है  कि  प्रधान  मंत्री  यह  काम  करें  या  वह

 ब्यक्ति यह  काम  कर  जिसे  कि  वह  काम  सौंपते  हैं  ।  लेकिन  यह  प्रधान  मंत्री  के  क्षेत्राधिकार  में  भ्राता

 हैं  ।
 कभी  कभी  किसी  मंत्री  से  कोई  काम  करने  के  लिये  कहा  जाता  है  भले  ही  वह

 उस
 काम  करने

 को  समर्थ  हो  गर्व  न  हों  ।  कुछ  सदस्यों  का  कहना  है  कि  इस  विभाग  के  मंत्री  को  कोई  पद  मिलना

 चाहिये  |  में  कहूंगा  कि  मान  लीजिये  उसे  द्वितीय  स्थान  मिल  भी  गया  ।  किन्तु उस  स्थिति  में  क्या

 होगा  जब  कि  कोई  उसकी  बात  माने  ही  नहीं  ।  इसलिये  इसमें  कोई  हानि  नहीं  है  कि  यदि  प्रधान

 मंत्री  किसी  को  यह  काम  सौंपे  ।  इसलिये  मुख्य  प्रदान  यह  है  कि  क्या  इस  विभाग  की  अ्रावव्यकता

 हैं  भी  अथवा नहीं नहीं  |

 एक  सदस्य  ने  कहा  है  कि  मुझे  काम  सौंपा  जाये  ।  यह  ठीक  है  कि  मुझे  कुछ  काम  दिया  जाये  ।

 इस  समय  इस  विभाग  से  कोयले  तथा  विद्युत्‌  शक्ति  सम्बन्धी  समस्याओं  की  जां

 पड़ताल  करने  की  की  जाती  है  ।  वास्तव  में  हमें  यह  देखना  पड़ता  है  कि  सरकारी  खंड  में

 समस्त  उपक्रम  क्या  कर  रहे  हैं  तथा  क्या  उनके  पास  काम  चालू  रखने  के  लिये  अपेक्षित  सामग्री  है

 विभाग  का  काम  यह  भी  जानना  है  कि  के  फलस्व  रुप  इसकी  बढ़ी  हुई  क्रियाशं/लता  से

 सरकार  के  विभिन्न  कृत्यों  में  कहां  टक्कर  होती  है  ।

 शायद  उस  विभाग  में  प्रभी  एक  सचिव  हो  सकता  है  कि  उसमें  ate  प्रदीप  कमंचारियों की

 भ्रावश्यकता  पड़े  ।  जो  भी  इतना  निश्चित  है  कि  वह  विभाग  अधिकारियों  की  भरमार  नहीं  करना

 चाहता  ।  वह  ऐसे  after  चाहता  है  जो  दायित्व  लेने  के  लिये  भर  सहयोगियों  से  बात

 करने  यदि  कुछ  भी  न  हो  सकता  तो  मंत्रिमंडल  के  सचिव  या  किसी मंत्री को  उसकी

 रिपोर्ट  देने  के  लिये  तैयार  हो  ।
 फिर  उसके  बाद  ही  उस  मामले  पर  सहयोगियों  के

 साथ  बात  शुरु

 करनी  चाहिये  ।

 माननीय  मित्र  ने  पूछा  था  कि  विभाग  ने  किया  कया  है  ।  में  ने  आज  सुबह  उसका  यही  उत्तर  दिया

 था
 कि

 यदि  विभाग  किये  हुए  काम
 की

 शेखी  धारने  लगे  तो
 फिर

 उसके  साथ  कोई
 भी

 सहयोग  नहीं  करेगा  |  इसलिये  कि  इसके  काम  में  प्रत्येक  मंत्रालय  का  हाथ  होता  है  ।  यदि  श्रेय  किसी

 एक  को  दे  दिया  तो  काम  नहीं  चलेगा  ।

 इसलिये  विभाग  के  भ्रमणकारी  को  बड़ी  ईमानदारी  से  बिचवई का  काम  करना  पड़ता  है  ।

 उसे  विभाग  से  जाकर  कहना  पड़ता  है  कि  उसमें  कहीं  कोई  खामी  क्या  म  आपके  लिये  कुछ  कर

 सकता हूं  ?  या  फिर  उसे  उन  सब  के  साथ  बैठना  पड़ता  है  ।  वह  सदस्यों  का  निरन्तर  अध्ययन

 करता  रहता  है
 ।

 उसका  काम  ही  होता  है
 कि

 वह  समस्याओं  के  बारे  में  केवल  सलाह
 न

 बहीं  बताया
 कि  समस्यायें  कया  हैं  ।  यह  उसकी  जिम्मेदारी  होती  है  ।  कौर  एक  बार  उसके  बता  देने  के

 यह  जिम्मेदारी  मंत्री
 की  होती  है  कि  वह  या  तो  प्रक्रिया  में  सुधार  करे  या  गलत  प्रक्रिया  के

 परिणाम  भुगतने  के  लिये  तैयार  रहे  ।
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 ति०  to

 इसीलिये यह  विभाग  कभी भी  act  सफलताओं का  दावा  नहीं  कर  सकता  ।  TA  पटने  ही

 हफ्ते  में  विभाग  से  यह  कह  दिया  था  ।

 इस  विभाग  में  प्रेस  सम्पर्क  अधिकारी  नहीं  रखा  गया  है  ।  इसलिये  कि  में  नहीं  चाहता
 कि

 इसका  प्रचार  हो  ।  में  चाहता  हुं  कि  यह  विभाग  श्रज्ञातनामा  रहे  ।  प्रचार  होने  इसका

 प्रभाव  ख़त्म  हो  जायेगा ।

 इस  विभाग  के  करने  के  लिये  कभी  बहुत  काफी  काम  पड़ा  है  ।  वास्तव  में  सरकार  राज  सहयोग

 की  झ्रावश्यकता  को  कहीं  अच्छी  तरह  समझती  है  ।  उसकी  इसी  समझ  का  परिणाम है  कि  मुझे

 इस  काम  पर  लगाया  गया  है  ।  दस  हजार  करोड़  रुपयें  की  इस  योजना  के  लक्ष्यों की  पूर्ति

 के  दौरान  कई  ऐसे  परिवर्तन  आवश्यक  हो  सकते  जिनको  योजनाकार  पहले  से  न  देख  सकें  ।

 में  संक्षेप  में  बता  दूं  कि  इस  विभाग  के  दो  प्रकार्य  हैं
 '  एक  तो  यह  कि  योजना  के  परिणामस्वरूप

 सक्रियता  बढ़ने  पर  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  में  प्रकार्य  सम्बंधी  क्या  टकराव  पैदा  होते  हैं  कौर

 दूसरे  यह  कि  विभागों  के  ढांचे  में  क्या  त्रुटियां  हैं  ।  प्रकार्य  सम्बंधी  खामियां  तो  स्वयं  विभाग  ही  ठीक

 कर  सकते  लेकिन  ढांचे  से  सम्बंधित  खामियां  तो  उचित  अधिकारी  ही  बता  सकेंगे
 ।

 वहीं

 उनको  ठीक  कर  सकेंगे  ।

 इसीलिये  में  समझता  हुं  कि  यह  विभाग  प्रकार्यों  के  बारे  में  प्रभावशाली  सिद्ध  हो  सकता

 ह
 >  |  यह  विभाग  अपना  प्रचार  नहीं  कर  सकता  ।  में  इससे  सम्बंधित  ब्यौरा  aval  नहीं

 बता

 सकता  ।  मेरे  किसी  नोट  पर  सार्वजनिक  रूप  से  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।  इसलिये  कि  मेरे

 नोट्स  में  यही  कहा  जाता  है  कि  किन-किन  विषयों  पर  ध्यान  देने  की  भ्रावश्यकता  है  |

 इसीलिये  मैंने  विभाग  के  बारे  में  सार्वजनिक  रूप  से  कोई  बात  नहीं  की  है  ।  मेंने  केवल  इतना

 कहा  है  कि  यह  विभाग  एक  तियंत्रण-कक्ष  की  तरह  है  ।  यह  फैक्टरी  के  उस  नियंत्रण-कक्ष
 को  तरह

 कि  यदि  फैक्टरी  में  कहीं  कोई  गड़बड़ी  हो  तो  कक्ष  में  लाल  बत्ती  जल  उठती  है  ।  लेकिन  मेंने

 कहीं  भी  यह  दावा  नहीं  किया  कि  अमुक  चीज़  ग़लत  थी  ate  मैंने  उसे  ठीक  कर  दिया  है  ।
 में

 अपने

 माननीय  मित्रों  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  मुझे  कुछ  कहने  का  अवसर  दिया
 |

 श्री  त्यागी  :  हम  इस  सम्बन्ध  में  किन  विषयों  के  बारे  में  oe  पुछ  सकते हैं  ?

 श्री  fo  त०  कृष्णमाचारी :  माननीय  सदस्यगण  मंत्रिमंडलीय  सचिवालय  के  बारे  में  कोई

 नहीं  पुछते  |  यह  विभाग  उसी  का  एक  है  |

 इस  विभाग  की  कार्यवाही  का  खुलासा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  खुलासा कर  देने  से  इसकी

 उपयोगिता ख़त्म  हो  जायेंगी  ।

 fon  नरेन्द्र  सिह  साहिरा
 :

 कया  दिल्‍ली  में  च  संकट  ort  की  संभावना  के  खतरे
 को

 सूचना wo  मंत्रिमंडल  को  दी  थी  ?

 ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  दिल्‍ली  प्रशासन  मेरे  अधीन  नहीं  ग्रोवर  यदि  उसके  लिये

 मेंने  कुछ  किया  भी  तो  में  बता  नहीं  सकता  |

 fait स०
 सो०

 बनो
 |

 सब  यदा  झपे  फको  ae  रचाएं
 !

 aaa  अंग्रेज़ी  में
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 ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  हरी  बत्ती  तो  सम्बंधित  विभाग  ही  दिखा  सकता  है  ।

 यह  विभाग  तो  केवल  लाल  बत्ती  दिखा  सकता  है  ।  इस  विभाग  का  काम  तो  सिंह  इतना  है  कि

 नगर  कहीं  कोई  ग़लती  तो  उससे  कर  दे  ।  उसे  ठीक  करने  का  काम  तो  मंत्रालय को  ही

 करना  पड़ेगा  |  यह  हो  सकता  है  कि  एक  सरकारी  मंत्री  होने  के  नाते  मे ंभी  उसे  ठीक  करने

 में  कुछ  योग दूं  पर  सह कार्य  मंत्रालय  का  वह  काम  नहीं  है  ।

 श्री  जसवन्त  मेहता  :  कहा  जाता  है  कि  कुछ  मंत्रालय  इस  सरकारें  मंत्रालय

 के  साथ  सहयोग  नहीं  कर  रहे  हैं
 ?

 ति०
 त०  कृष्णमाचारी  :  में  इतना  कह  सकता  हुं  कि  मेरे  किसी  भी  सहयोगी  ने  मेरे

 साथ  सहयोग  करने  में  कराना-कानी  नहीं  की  ।  मुझे  किसी  भी  विभाग  या  अ्रधिकारी  के  साथ  काम

 करने  में  कठिनाई  नहीं  पड़ी  ।

 मेरे  सभी  सहयोगी  भ्रच्छे  हैं  ।  लेकिन  कभी-कभी  श्रादमी  भी  दायित्व  से  वंचित  किये

 जाने  पर  अ्रसहयोग  करने  लगते  हैं  ।  इस  विभाग  को  भ्रज्ञातनामा  ही  रहना  पड़ता  है  ।  मुझे  निर्धारित

 प्रक्रिया  के  च्  ही  चलना  पड़ता  है  ।  झर  जब  सभी  मंत्रालय  प्रक्रिया  के  भ्रनुसार  चलते  हैं  तो

 विलम्ब  हो  ही  जाता  है  ।  इसीलिये  इतनी  बड़ी  योजना  की  पूर्ति  के  लिये  एक  नियंत्रण कर्ता  विभाग

 का  होना  श्रत्यावश्यक है  \

 यदि  योजना  शभ्रायोग  विभिन्न  मंत्रालयों  है सहकार  पैदा  करने  की  कोशिश  में  लग  जाये  तों

 योजना  बनाने का  काम  ही  नहीं कर  सकेगा  ।  आयोग  सफलताओं  का  लेखा-जोखा तो  नहीं

 कर  सकता  |  कौर  प्रयोग  सरकार  की  से  कार्यपालक  उत्तरदायित्व  तो  नहीं  ले  सकता

 इसीलिये  हम  सब  वहां  हैं  ।  सांख्यिकीय  विभाग  भी  योजना  झ्रायोग  के  लिये  उपयोगी  है  ।  मेरा  ख्याल

 है  कि  में  भी
 भ्रायोग  के  लिये  कुछ  तो  उपयोगी  हूं  ।  योजना

 के
 विभिन्न  पक्षों  में  सरकाये  पैदा  करना

 आयोग का  काम  नहीं  है  बह  तो  कार्यपालिका का  दायित्व  है

 योजना  आयोग  स्वतंत्र  है  ।  मंत्रालय  इस  सभा  के  अधीन  है  ।  इसलिये  यदि  कुछ  ग़लती  हो

 जाती है
 तो

 सह कार्य  मंत्रालय  उसका  जवाबदेह  नहीं  हो  सकता  ।  में  यह  तो  नहीं  कह  सकता  कि

 यह  मेरा  उत्तरदायित्व  है  |  उत्तरदायित्व  तो  सभी  का  है  ।

 इन्हीं  सब  को  देखते  हुए  प्रधान  मंत्री  कौर  उनके  सहयोगियों  ने  तथ  किया  था  कि  इस

 विभाग  की  स्थापना  की  जानी  चाहिये  ।  श्राप  निश्चित  रहें  इसकी  स्थापना  मुझे  काम  जुटाने

 की  गरज  से  ही  नहीं  की  गई  है  ।  यह  तो  संयोग मात्र  है  कि  काम  मुझे  सौंपा  गया  है  ।  ताशा  है  कि

 विभाग  उपयोगी सिद्ध  होगा  ।

 भोर
 कृषि  मंत्रालय में  उपमंत्री  झ०  ० हू

 :
 इन  अनुपूरक  मांगों  के

 सम्बन्ध  में  चीनी  के  निर्यात  के  लिये  दी  जाने  वाली  आधिक  सहायता  की  वांछनीयता  का  प्रश्न
 काफी

 उभर  कर  सामने  है  ।  आंकड़े  भर  देखने  से  तो  यहां  निर्यात  अवांछनीय  मालूम
 पड़ता

 है

 क्योंकि  हम  चीनी  के  निर्यात  द्वारा  RY  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  पाने
 के  लिये

 "१३.  ५  करोड़  रुपये  का  घाटा  उठा  रहे  हैं  ।  लेकिन  यदि  हम  सभी  पतलूनों
 पर

 विचार  करें

 तो  ग़लतफहमी दुर  हो  जायेगी  |

 श्री  श्री  माथुर  कौर  श्री  महीडा  ने  इस  सम्बन्ध  में  काफी  कुछ  कह  कर
 मेरा  भार

 हल्का कर  दिया  है
 a

 अंग्रेज़ी  में

 a65  1Ai)  LSD--7
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 Peay

 श्री  उठ  म०

 चीनी  की  कमी  इस  सभा  में  दो  वर्ष  पहले  काफी  जोर  शोर  से  उठाया  गया  था

 EXE—Fo  में  हमारे  पास  एक  महीने  की  जरूरत  पुरी  करने  लायक  चीनी  भी  नहीं  थी  ।  QERS—NE

 की  ख़पत  से  केवल  १.७३  लाख  टन  चीनी  शेष  बची  थी  जो  एक  महीने  के  लिये  भी  काफी  नहीं

 थी  तभी  सरकार  ने  चीनी  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  की  बात  सोची  थी  ।

 इसीलिये हमने  गन्ने  का  मलय  १  रुपया  ७  से  बढ़ा  कर  १  रुपया  १०  कर  दिया  था
 |

 पिछले  वर्ष  से  विधिक  उत्पादन  की  मात्रा  पर  ४५०  प्रतिशत  की  छट  दी  गई  थी  ।  तभी  उत्पादन  में

 विधि हो  सकी  है

 उत्पादन  की  वृद्धि  में  कई  चीज़ें  शामिल  रहती  इसलिये  सोलहों  कराने  बिलकुल  ठीक-ठीक

 अनुमान  तो  नहीं  लगाया  जा  सकता  था  ।  यदि  अनुमान लगाया  भी  तो  उसके  पूरे  होने  की  तो

 कोई  गारंटी नहीं  थी

 लेकिन  हमारे  सभी  प्रयत्नों  कां  फल  यह  निकला  fe  १९६०-६१  की  समाप्ति  तक  हमारे

 पास  ११.८३  लाख  टन  चीनी  शेष  थी  '  जबकि  Qeua-ve F hag 2 में  केवल  १.७३  लाख  टन  बची  थी
 |

 इसलिये  हमें  इस  स्टाक  की  खपत  के  उपाय  सोचने  पट  ।  आन्तरिक  खपत  में  वह  चुक  नहीं  सकता

 था  ।  इसलिये  चीनी  का  निर्यात  करना  आवश्यक  हो  गया  ।  हम  उसके  लिये  विवश  हो  गये  थे
 |

 योजना  में  सम्मिलित  प्रमुख  परियोजनाओं  के  लिये  हमें  विदेशी  मुद्रा  भी  दरकार  थी
 ।

 यदि  यह  परियोजनाओं पुरी  हो  तो  हमें  उन  से  कहीं  श्रमिक  लाभ  इसलिये  हमें  विदेशी

 म्‌द्रा च्  कमाने  वाले  संसाधनों  को  भी  महत्व  देना  पड़ा  |  निर्यात  संवर्धन  ही  उस  का  एक  तरीका  |

 अब  है  कि  क्या  १२  .  ७५  करोड़  रुपये  कमाने  के  लिये  १३  .  ५  करोड़  रुपये  खच
 करना

 बुद्धिमानी है  ?  उद्योग  ने  स्वयं  ही  निर्यात  dada  के  साधन  निकाले  हैं  ।  श्री  पुरी  ने  कहा  था  कि

 से  कुल  ७१-७२  करोड़  रुपये  उत्पादन  शुल्क  के  रूप  में  मिले  हैं  ।  इस  में  वह  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क

 की  राशि  भी  शामिल  जो  राज्य  सरकार  को  सदा  की  जानी  है  ।

 बुनियादी  उत्पादन-शुल्क की  दर  ८.  २४५  रुपये  प्रतिमा  २२५  रुपये  प्रति  टन
 ॥

 वह  केन्द्र  को  मिलती  हो  ।  चालू  वर्ष  की  खपत  २४.४५  लाख  ठन  होगा  ।  उस  पर  केन्द्र  को  ५४  करोड़

 रुपये  कौर  घाटे  के  १३  .  ५  करोड़  रुपये  इसी  में  से  पूरे  किये  जायेंगे
 ।

 मेरे  वरिष्ठ  श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  ने  १९५७  के  राय-व्यस्क  प्रस्ताव

 करते हुए  १५  2eyy HY  चीनी  पर  उत्पादन  शुल्क  की  दर  ४.  १२  रुपये  प्रति  मन  से

 कर  लगभग  दुगनी  करते  हुए  कहा  था  कि  उस  से  दो  प्रयोजन  सिद्ध  होंगे  ।  आन्तरिक खपत  कम  होगी

 और  निर्यात  में  वृद्धि  होंगी  ।  चरागे  उन्होंने  कहा  था  कि  कपड़े  पर  उत्पादन-शुल्क  की  वृद्धि  का  भी  यही

 उद्देश्य था  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  घाटा  सहन  करना  शझ्रावइ्यक  था  |

 श्री स०  मो०  बनर्जी  ने  पुछा  है  कि  चीनी  का  ही  निर्यात  क्यों  किया  जा  रहा  है  ।  वह  कयों  भूल

 जाते  हैं  कि  चीनी  का  कितना  श्रमिक  स्टाक  जमा  हो  गया  है  ।  गन्ना  उत्पादकों  को  उनकी

 राशि  तब  तक  नहीं  की  जा  सकती  जब  तक  इस  स्टाक  को  ठिकाने  न  लगा  दिया  जाये  |  उत्तर

 प्रदेश  के  चीनी  उद्योग  को  भी  तब  तक  संरक्षण  नहीं  दिया  जा  जब  तक  कि  नियत  में  वृद्धि
 न

 की  जायें

 श्री  बनर्जी  भूल  जाते  हैं  कि  वर्तमान  चीनी  उद्योग  उसमें  काम  करने  वाले  मजदूरों को

 संरक्षण  देना  है  कौर  गन्ना-उत्पादकों को  भी  उचित  मूल्य  दिलाना है  ।
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 अतिरिक्त  उत्पादन  का  उपयोग  करते  हुए  देश  के  लिये  श्रत्यावइ्यक  विदेशी  मुद्रा  कमाने  का

 भारत  सरकार  ने  यही  उपाय  निकाला  है  ।

 नियति  की  भ्रत्यावस्यकता से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  ।  ज्ञापन  में  कहा  गया  है  कि  श्रद्धा

 है  कि  निर्यात  ३.५  लाख  टन  तक  हम  ३.  ३७  लाख  टन  तक  विक्रय  कर  चुके  हैं  ।  बिक्री
 चल

 रही  है  कौर  aren  है  कि  अ्रगले  वर्ष  के  प्रारम्भ  तक  ३२.५  लाख  टन  तक  पहुंच  जायेगी
 ।

 माननीय  सदस्यों  ने  स्वयं  कहा  है  कि  इस  परिस्थिति  में  एक  ही  इलाज  है  कि  गन्ने  का  प्रति

 एकड़  उत्पादन  बढ़ाया  जाये  ।  चीनी  उत्पादन  की  लागत  का  हिसाब  समझे  बिता  यह  कहा  जा  रहा

 है  कि  इस  उद्योग  के  साथ  विशेष  रियायत  की  जा  रही  है
 ।

 चीनी  की  कुल  लागत  का
 ४४  .  ४

 प्रतिदिन
 ३३

 प्रतिशत  करों  कौर  २३  प्रतिशत  चीनी  के  निर्माण  में  लगता  है  ।  मैं  श्राप  को  बता  दू  कि

 निर्यात  संवर्धन  के  लिये  चीनी  उद्योग  भी  कुछ  श्रंदादान  कर  रहा  है  ।  निर्यात  से  चीनी  उद्योग  को

 कोई  मुनाफा  नहीं  हो  रहा

 है  ।

 इसलिये  मेरा  अनुरोध  है  कि  सभा  सर्वे  सम्मत  हो  कर

 इस

 का  अनुमोदन

 प्रतिरक्षा मं  प्रायः  में  राज्य-मंत्री  :
 अधिकांश  माननीय  सदस्यों  ने  इन

 विशेषकर  पूना  में  सशस्त्र  बल  का  स्नातक पूर्व  चिकित्सा  कालेज  खोलने  से  संबंधित

 मांग  का  समर्थन  किया  है
 ।

 मैं  इसके  लिये  भ्रामक  मानता  हूं  ।  चिकित्सा  सेना  में  अधिकारियों  की

 कमी  की  पूर्ति के  लिये ही  हमने  यह  कदम  उठाया  हमने  reR  में  एम०  बी०  बी०  एस०

 को  छात्रवृत्तियां  देने  की  योजना  चालू  की  लेकिन  मुट्ठी  भर  ही  उसका  फायदा  उठा

 पाये  थे
 ।

 कुछ  कौर  भी  उपाय  इसके  लिये  किये  जा  रहे  हैं  ।  यह  उनमें  से  एक  प्राकलन  समिति

 ने  भी  सिफारिश  की  थी  कि  विशेषीकृत  पाठ्यक्रमों  के  अतिरिकत  कुछ  सामान्य  प्राविधिक  प्रशिक्षण

 भी  चालू  की  जानी  चाहियें  ।  इससे  देश  की  चिकित्सीय  शिक्षा  का  क्षेत्र  व्यापक  होगा
 ।

 प्रभी  इस  में
 १२०

 विद्यार्थियों  के  लिये  गुंजाइश  है  ।  उनमें  से  आधे  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्तियां

 दी  जायेंगी  ate  उनको  प्रशिक्षण  के  बाद  श्रनिवायं  रूप  से  सेना  में  जाना  पड़ेगा  ।  इसे  स्नातक  पूर्वे

 पाठ्यक्रम  इसलिये  कहा  गया  है  कि  हमारे  यहां  एम०  डी०  इत्यादि के  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  भी

 हैं
 ।

 यह  वास्तव  में  एम०  बी ०  बी०  एस०  पाठ्यक्रम  ही  है  ।

 एम०  बी०
 बी०

 एस०  बनने  तक  तो  वे  स्नातक पूर्व  ही  कहलायेंगे  ।  ऐसी  कई  योजनायें  के

 जरिये  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  संसाधनों  का  यथासंभव  अधिकतम उपयोग  करना  चाहता  है  ।

 पूना  और  उसके  आसपास  १४५००  चिकित्सीय पलंगों  की  क्षमता  है  ।  यदि  उनका  लाभ  न  उठाया  जाये

 और
 अलग  से

 कोई  नया  कालेज  खोला  जाये  तो  उस  पर  दुगुना  व्यय  करना  पड़ेगा
 ।  उसमें  जितनी

 भी  कौर  सुविधायें  अपेक्षित  हम  उनकी  व्यवस्था कर  रहे  हैं
 ।

 छात्रों  कौर  छात्राओं  के  लिये

 बास  भी  रखा  गया  है  |

 भी
 नरेन्द्र  सिह  महिला

 :
 कया  उन  डिग्रियों  को  मान्यता  प्राप्त  होगी

 ।

 पैरवी  रघु राम या
 :

 हां  ।  पूना  विश्वविद्यालय  उनको  मान्यता  देगा
 |

 मंत्रालय  सें  उपमंत्री  ब०  रा०
 :  मैं  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  की  एक  बात  का

 उत्तर
 देना  चाहता  हूं

 ।
 पदच्युत  होने  वाले  क्लर्क  को  यदि  पुनः  लगाया  जाय  तो  उसे  सारी  राशि  देने

 की
 नैतिकता के  बारे  में  उन्होंने  प्रश्न  किया  है

 ।
 मेरा  निवेदन  है  कि  जिस  aes  ने  अपने  को  बहाल  किये

 है  क्योंकि
 जाने  के  लिये  सरकार  पर  दावा  किया  उसने

 भ्रपने  वेतन  तथा  भत्ते  का  दावा  नहीं  किया ——___—_—

 कमल  sa  में
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 ब०  रा०

 वह  जानता  था  कि  परिसीमन  विधि  के  कारण  वह  नहीं  मिल  सकता  |  न्यायालय  ने  तीन  वर्ष  के  लिये

 डिग्री  दी  है  ।  विधि  मंत्रालय  ने  भी  यह  सलाह  दी  है  कि  केवल  तीन  वर्षों  का  वेतन  शादी  दिया  जा

 सकता  है  ।  इसलिये उसमें  नैतिकता  का  कोई  प्रशन  ही  नहीं  है  ।  यह  तो  प्रदान  यह  है  कि  कानूनी

 चारिकता  का  पालन  किया  गया  है  अथवा  नहीं  |  उस  मामले  में  डिग्री  हो  गई  प्रिय  हमने  सारी

 राशि  war  कर  दी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  वर्ष  2ERI-GQ  के  लिये  सामान्य  राय-व्यस्क के  सम्बन्ध  में  शरन दासों छ

 की  निम्नलिखित  अनुपूरक  मांगें  मतदान  के  लिये  रखी  गईं  तथा  स्वीकृत  हुईं  :--

 रुपये

 ९.  प्रतिरक्षा  सेवायें--क्रियाकारी सेना  .  ह  १,०००

 २०  प्रतिरक्षा  सेवायें--क्रियाकारी  नौसेना  §,000

 प्रतिरक्षा  सेवायें--क्रियाकारी  वायु  सेना  ही  १,०००

 #  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  व्यय  G,00,000

 wR  मंत्रिमंडल  शक  2,50,008

 Rev  28, 20,008 प्रतिरक्षा  पूंजी  परिव्यय  .

 १३३  खान  at  ईंधन  मंत्रालय  का  पूजा  परिव्यय  QY,00,000

 दया  ee  ee  ee

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 fat  राम  रतन  गुप्त
 :
 मैं  दोनों  प्रस्ताव  एक  साथ  प्रस्तुत  करता  हूं

 :--

 यह  सभा  ३१  @aus  को  समाप्त  होने  वाली  के  लिये  राष्ट्रीय

 उद्योग  विकास  निगम  प्राइवेट  लिमिटेड  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित

 लेखे  जो  ३१  R&qo  को  सभा-पटल पर  रखा  गया  विचार

 करती  है
 बैद

 यह  सभा  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम  लिमिटेड  की  वर्ष  PEXE-RO  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  लेखा-परीक्षित  लेखे  उसपर  नियंत्रक
 महालेखापरीक्षक

 की

 टिप्पणियों  जो  ११  १९६१  को  सभा-पटल  पर  रखा  गया  विचार

 करती  है  पै

 महोदय
 :

 हम  ने  दोनों  को  एक  साथ  ले  लिया  है  ।  श्राप  दोनों  के  बारे  में  बोल

 सकते हैं  ।

 श्री  राम  रतन  इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करके  मैं  सरकार  का  ध्यान  निगम के
 काय

 की  त्रुटियों की  ate  का  ध्यान  आकृष्ट  करवाना  चाहता  एक  यह  कि  ऐसे  साधनों को  तलाश

 किया  जाय  जिस  से  भारत  में  उन  वस्तुओं  का  निर्माण  किया  जाये  जो  कभी  भारत  में  नहीं  बनतीं
 ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 २७  aay  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम
 के

 प्रतिवेदनों  के  १३०७

 बारे में  प्रस्ताव

 दूसरा  यह  कि  ऐसे  राष्ट्रीय  उद्योगों  का  विकास  किया  art  जिससे  हमें  विदेशी  विनिमय  प्राप्त  हो

 सकता  परन्तु  वित्तीय  कमजोरियो ंसे  उनका  विकास  नहीं  हो  पा  रहा  ।  तीसरा  यह  कि  जो  क्षेत्र

 प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  हैं

 '

 उनका  विकास  करना  |  निगम  का  उदेश्य  इन  चीजों  के  उत्पादन

 के  लिये  gar  था
 ।

 तीन  at  व्यतीत  हो  गये  हैं  परन्तु  खेद  है  कि  इस  दिशा  में  एक  भी  परियोजना  कभी

 तक  नहीं  बनाई  जा  सकी
 |

 पाइ राइट्स  से  सलफर  बनाने  के  मामले  में  १६४४  से  ले  कर  राज  तक  कुछ

 प्रगति  नहीं  हो  सकी  ।

 जहां  तक  कर्जे  देने  का  केवल  पटसन  तथा  कपड़े  के  उद्योगों को  ही  कर्जे  दिये  गये  हैं  ।

 शरर  यह  भी  स्पष्ट  है  कि  बहुत  से  ऋण  ऐसी  कम्पनियों  को  दिये  गये  हैं  जिनमें  निगम  के  संचालकों

 का  कोई  हित
 था  ।

 इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  हो  सकती  ।  परन्तु  इतना  तो  देखा  ही  जाना  चाहिये  कि
 जिनको

 न्  दिये  जा  रहे  हैं  उन  कम्पनियों  के  मालिकों  के  भ्रपने  बैंक  चल  रहे  हैं  ।  मेरा  निवेदन है  कि

 कर्जे
 ऐसी

 कम्पनियों  को  दिये  जायें  जो  वित्तीय  दृष्टि  से  कमजोर  ि गपने  उनकी  साख  अच्छी

 कौर  उनसे  कोई  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  कार्य  होने  की  सम्भावना  हो  ।  इस  बारे  में  ऋण  सलाहकार  समिति

 भी  ठीक  ढंग  से  पूरी  जांच  करके  gee  सिफारिशों  नहीं  करती  ।  कई  एक  war  ऐसे  ही  रह  कर

 दिये जाते  हैं

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  देश  भर  में  १००  संयंत्र  बनाने  प्रौढ़  छोटे  संयंत्रों को  लोकप्रिय

 ब्रनाने  की  दष्टि  से  एक  निगम  की  स्थापना  की  जानी  चाहिये  |  इससे  देश  भर  में  छोटे  छोटे  कारखाने

 स्थापित  करने  में  काफी  सहायता  प्राप्त  हो  सकेगी  ।  यह  भी  लाभ  होगा
 कि

 कम  कीमत  पर  अत्यावश्यक

 वस्तुभ्नों का  निर्माण  हो  सकेगा  ।  साथ-साथ  बेकारी  की  समस्या  भी  हल  होगी  प्रौढ़  लोगों के

 स्तर  को  ऊंचा  करने  का  प्राप्त  होगा  ।

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 श्री  हाजी  इस  विषय  में  बहुत  ही  देरी  से  चर्चा  हो  रही  है
 ।

 ये  प्रतिवेदन बहुत

 पहिले  प्रस्तुत  किये  जाने  चाहियें  थे  ।  जो  कुछ  तथ्य  हमारे  सामने  है  उनसे  स्पष्ट  हूं  कि  निगम  अपने

 उद्देश्यों  को  पूरा  करने  में  नितान्त  असफल  रहा  है  ।  उद्योगों  को  नये  झ्राघार  पर  विकसित  करने  का
 उसका

 कायें  बिलकुल  भ्र सन्तोषजनक  इसकी  स्थापना  केवल  इसलिये  तो  नहीं  हुई  थी
 कि

 कुछ

 कपड़ा  पटसन  की  मिलों  को  कुछ  कर्ज़े  दे  दिये  जायें
 प्रोमो

 कर्जे  भी  उनको  गये  जिनहें

 इनकी  बिलकुल  जरूरत  नहीं  थी  ।

 यह  ना इच यं  की  बात  है  कि  बड़े-बड़े  उद्योगपति  इस  निगम  के  संचालन  में  हैं
 ।

 ऋणों  का

 एक  पर्याप्त  भाग  ऐसे  समवायों  को  दिया  गया  है  जिनमें  संचालकों  का  कोई  स्वार्थ  है
 ।

 ऐसे

 उद्योगों  को  भी  ऋण  दिये  गये  हैं  जो  किसी  भी  हालत  में  उसके  ,  पात्र  नहीं  हैं
 ।

 मेरा  मत
 तो

 यह  है

 कि  राष्ट्रीय  विकास  के  नाम  पर  एकाधिकारों  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  सुदृढ़  करने  का  प्रयत्न  किया

 गया  है
 ।

 क्या  यह  भ्राइचयं  की  बात  नहीं  कि  ४,६  ३,  oo,ood  रुपये  के  कुल  कर्ज  उन  समवायों  को  दिये

 गये  हैं  जिसके  मालिक
 ate  के  निदेशक  हैं

 |  क्या  यह  वह  बात  नहीं  भ्रमणा  बाँटे  मुड़
 को दे

 भी
 ब०  गांधी  :  राज

 इन  प्रतिवेदनों पर  हम  विचार  कर

 रह  हैं
 ।

 समिति  द्वारा
 एक

 पूछा  गया  है  कि
 wes  कलन  समिति  इस  पर  विचार  कर  चूकी  है  ऋन



 १३०८  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम  के  १८  PEER

 प्रस्ताव

 [att  व०  बो०

 कया  हमारे  प्रौद्योगिक  विकास  की  वर्तमान  स्थिति  में  निगम  बहुत  आवश्यक  है  we  क्या  उस  के

 बिना  काम  नहीं  चल  सकता
 ?

 क्या  उसे  कायम  रखा  जाना  चाहिये  |  इस  संदर्भ  में  मेरा  निवेदन  यह

 है  कि  PEAY  में  इस  प्रकार  की  एक  संस्था  की  माँग  की  गई  थी  उसी  माँग  को  पुरा  करने  की

 दष्टि  से  इस  निगम
 की

 स्थापना
 की

 गई  थी
 |

 मेरा  मत  यह  हैं  कि  इस  प्रकार  के  निगम  की  बहुत

 श्रावइयकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भ्रांति  नहीं  रहनी  चाहिये  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  का  कहना  हें  कि  केवल  कपड़ा  we  पटसन  उद्योग  की  ही  सहायता

 की  गई  है
 ।

 मेरे  विचार  में  इन  झ्रावश्यक  उद्योगों  की  सहायता
 न

 करना  निगम  की  बहुत  भारी  भूल

 होती  ।  हमें इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  महालेखा  परीक्षक  ने  निगम  के  प्रतिवेदनों  का

 प्रतिवर्ष  पृष्ठांकन  किया  है  ate  उसे  इस  की  ऋण  नीति  के  सम्बन्ध  में  कोई  झ्रापत्तिजनक  बात  दिखाई

 नहीं  दी  ।  मत  यह  अरोप  निराधार  है  कि  केवल  निगम  बोझ  के  निदेशकों  की  कम्पनियों  को  ही

 अधिक  कर्जा  मिला  ।

 fat  जसवन्त  मेहता  :  मैं  श्री  राम  रतन  गुप्त  के  प्रति  प्रभारी  प्रदर्शन  करता

 हूं  कि  उन्हों  ने  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  कौर  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास
 निगम

 पर
 चर्चा

 का  प्राप्त  उग्रा  ।  मैँ  ने  इस  निगम  का  कार्य  देखा  है  ।  प्राक्कलन  समिति  ने  भी  इस  निगम  के  काय

 कलाप  के  बारे  में  विचार  किया  है  ।  इस  निगम  की  स्थापना  एक  पवित्र  उद्देश्य  के  लिये  की  गई  थी

 कि  देश  का  औद्योगिक  विकास  किया  परन्तु  वह  प्रपने  उदेश्य  में  बिलकुल  रहा  है  |

 मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  निगम  ने  औद्योगिक  विकास  के  मामले  में  प्रादेशिक  अ्रसंतुलन

 को  दूर  करने  के  लिये  कुछ  नहीं  है  ।
 नये  उद्योगों

 की
 स्थापना

 के
 सम्बन्ध  में  पिछड़े  क्षेत्रों  की

 उपेक्षा  की  गई  है  ।  इस  बारे  में  कायें  बहुत  ही  सन्तोषजनक  है  ।  औद्योगिक  विकास  के  मामले  में

 आयोजन  भी  बहुत  खराब  रहा  है  ।  विभिन्न  क्षेत्रों  के  समन्वय  ar  नितान्त  अभाव  है
 ।

 मैं  यह  भी

 कहूंगा  कि  सरकार
 को

 ऋण  AeA  के  दोहरेपन  को  हदर  करने  का  विचार  करना  चाहिये
 ।

 श्री  हिम्मत  सिक्का  :  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  के  दो  वर्षों  के  कार्य  पर

 जो  भाषण  हुए  हैं  उन  को  मैँ  ने  बड़े  ध्यान  से  सुना  है  ।  प्रतिवेदन  से  यहीं  पता  हैं  कि  निगम

 द्वारा  उपयोगी  ः  ह्ञ्ना  है  ।  उस  को  प्रारम्भ  हुए  कोई  बहुत  प्रस  नहीं  ठ्ठ  है
 |

 हमारे  पटसन  उद्योग  को  पाकिस्तान  सेਂ  कड़ा  मुकाबला  करना  पड़  रहा  यदि  उस  के

 निजीकरण  में  मदद  नहीं  की  गई  तो  उस  का  नाम  विश्व  बाजार  से  मिट  जायेगा  ।  उस  उद्योग  को

 आधुनिकीकरण  के  लिये  रुपया  देना  ही  उचित है
 ।  वस्त्र  उद्योग पर

 भी  यही  बात  लागू  होती  है  जिसे

 चीन  और  पाकिस्तान  का  मुकाबला  करना  पड़  रहा  है  ।  इन  उद्योगों  को  ऋण  देने  में  कोई

 गलत  बात  नहीं  है  ।

 निगम  गर-सरकारी  तथा  सरकारी  दोनों  उद्योग  क्षेत्रों  की  मदद  कर  रहा  है  ।  उस  का  वैसा

 करना ही  उचित  हैं  ।  में  सरकारी  उपक्रमों  को  प्रोत्साहन  देने  के  विरुद्ध  परन्तु  इस  बात  का  ध्यान

 तो  रखा  ही  जाना  चाहिये  कि  इस  क्षेत्र  में  जो  पु  जी  लगाई  जाते  ate  जिन  उद्योगों  को  ऋण  दिये

 जायें  उन्हें
 पर्याप्त

 ara  भी  हो  |



 २७  १८८४  उद्योग  विकास  निगम  के  के  १३०९

 बारे में  प्रस्ताव

 tat  दी०  चं०  शर्मा  :  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम
 की  कोई  श्रावइ्यकता

 नहीं  है  ।  यह  वही  काम  करती  रही  है  जो  ग्रन्थ  संस्थायें  करती  रही  हैं  ।

 ऋण  का  प्रोग्राम  प्रौद्योगिक  वित्त  अयोग  ठीक  प्रकार  से  कर  सकता  हू
 ।  विकास

 के  काम

 में  इस  निगम  से  भ्रच्छाਂ  काम  wer  विकास  संस्थानों  ने  किया  है  |

 मूल  चन्द  दुबे  पीठासीन  हुए

 यह  निगम  बहुत  सुस्ती  से  काम  करता  है  ।  यह  परियोजना  प्रतिवेदन  तयार  करने  में  बहुत  समय

 लेता  है  उन  परियोजना  प्रतिवेदन  के  कार्यान्वयन  में  बहुत  समय  लगता  है
 ।  इन  परियोजनाओं

 के  तयार  करने  में  यह  बहुत  धन  व्यय  करता  है  ।

 यह  इसलिये  काम  नहीं  कर  सकती  कि  इस  में  टैक्नीकल  योग्यता  के  व्यक्ति  नहीं  हैं  ।  अरत

 यह  संस्था  वह  काम  नहीं  करती  है  जिस  के  लिये  यह  बनाई गई  थी  ।

 वाणिज्य  श्र  उद्योग  मंत्रालय  की  विभिन्न  निगमों  की  संचालक-मं  डलियों  में  वही  लोग  रखें

 जाते  हैं  ।  पता  नहीं  योग्यता  खत्म  हो  गई  है  ।  यह  निगम  कुछ  नयें  काम  करने  के  लिये  बनाई  गई  थी

 जिन  की  देश  को  आवश्यकता  थी  ।  परन्तु  इस  की  संचालक-मंडलियों  में  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जिन  को  विमान

 आद्योगिक  विकासों  की  जानकारी  नहीं  है  ।  वे  नई  बातों  पर  विचार  नहीं  कर  सकते  |

 इस  निगम  की  ऋण  नीति  ठीकਂ  है  ।  इन्हों  ने  छोटे  उद्योगों  को  ऋण  दिये  हैं  ।  इस  निगम

 का  यह  काम  नहीं  था  ।  इसे  तो  इसलिये  बनाया  गया  था  कि  यह  ऐसे  काम  करे  जो  सारे  राष्ट्र  के  हित

 मे ंहों  ।  यह  निगम  कुछ  नगरों  में  विशेष  व्यवसायों  को  लाभ  पहुंचाती  रही  है  ।  इस  निगम  ने  भारतीय

 अर्थंव्यवस्था  की  कौन  सी  त्रुटियों  को  दूर  किया  हैँ
 ।

 प्रावकलन  समिति  ने  at  १२२वें  प्रतिवेदन  में  यही  कहा  है  कि  यह  निगम  वहीं  काम  करती

 हैं  जो  प्रौढ़  संस्थायें करती  हैं  ।

 मेरा  सुझाव  है  या  तो  इस  निगम  को  बदलना  चाहिये  या  इसे  ara  कर  देना  चाहिये  इस

 का  काम  अन्य  विस्तार  द्वारा  जो  पहले  ही  वह  काम  कर  रही  हैं  करना  चाहिये  |

 यह  निगम  कुछ  क्षेत्रों  में  विशेषकर  पिछड़े हुए  क्षेत्रों
 ~  arose

 में  नये नी  £." है ५  चं०  गुह  :

 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  बनाई  गई  थी  ।  सरकार  को  यह  निर्णय  कर  छेना  चाहिये  कि  यह

 नई  संस्थाओं  को  सहायता  देगी  ।

 इस  निगम  को  बने  हुए  प्नाठ  वर्ष  हो  गये  परन्तु  किसी  भी  उद्योग  का
 विकास  नहीं  हो  सका

 है  ।  के  प्रयोग  श्र  सफ़र  निकालने  के  लिये एक  निगम  स्थापित  की  उस

 में  अधिक  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  सरकार  भ्र  निगम  को  इस  aire  गम्भीरता  से  ध्यान  देना  चाहिये
 ।

 पटसन  के  कारखानों  कौर  कपड़े  की  मिलों  के  erat  करण  की  आवश्यकता  है
 |

 उस
 के

 लिये
 इस  निगम  की  निधियों  का  प्रयोग  करना  चाहिये  1

 ऐसा  किया  जाता  है
 कि

 प्रारम्भिक  काम  करने  के  बाद  उद्योग  को  गैरसरकारी  कम्पनियों  के

 भ्षिकार
 में

 दिया  जायेगा
 ।

 ऐसा  नहीं  करना  चाहिये

 मूल  रंगरेज़
 में



 तिबेदनों १३१०  राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम |  १८  स्रगस्त ह  Peay

 के  बारें  में  प्रस्ताव

 ञ्०  च०

 मंत्री  को  निगम  का  सभापति  नहीं  होना  चाहिये  atte  इन  निगमों  के  बोर्ड  में
 भी

 नहीं  होना

 चाहिय े।

 बोर्ड  का  ढांचा  विभिन्न  प्रकार  का  होना  चाहिये  ।  कुछ  अर्थशास्त्र  विशेषज्ञ  शौर  सरकारी  व्यतीत

 सदस्य  होने  चाहिये  ।  एक-दो  उद्योगपति  भी  सदस्य  हो  सकते  हैं  ।  मंडलों  में  केवल  उद्योगपति
 we

 सरकारी  अधिकारी नहीं  होने  चाहियें  ।  cet  केवल  एक  ही  उद्योग  के  विकास  का  नहीं  है  परन्तु

 सामाजिक  ate  आधिक  विचारधारा  के  कार्यान्वयन  का  हैं  ।  यदि  कोई  परियोजना  गर सरकारी

 क्षेत्र  को  देनी  है  तो  निगम  को  इस  से  क्या  लाभ  है  ?

 इस  निगम  के  प्रतिवेदन  को  अपने  काम  के  बारे  में  जानकारी  देनी  चाहिये  ।  इस  के  प्रतिवेदन

 से  इस  के  काम  का  पता  लगना  चाहिये  |  जिन  को  ऋण  दिया  गया  है  उन  के  नाम  प्रतिवेदन  में  दिये

 जाने  चाहियें  ।  राणा  है  कि  सरकार  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिशों  से  लाभ  उठायेगी
 |

 थी  यश्पाल सिंह
 :

 सभापति  जिस  सोशलिस्ट पटने  की  हम  स्थापना

 करने  जा  रहे  उस  में  कोई  भी  कारपोरेशन  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  जिस  में  जनता  के  नुमाइंदे
 न

 हों
 ।

 इस  रिपोर्ट  को  म  पढ़  रहा  था  कौर  इस  में  मैं  ने  देखा  है  कि  काटन  टेक्सटाइल  एडवाइज़री  कमेटी  के

 ऊपर  LQ,\9og  स्वयं  खर्च  किये  गये  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि  are  इस  में  पब्लिक  के  रिप्रिजेंटेटिव

 होते
 तो

 यह  जो  फिजूलखर्ची  हुई  ag
 न  हो  पाती  ।  हम  ने

 जो
 टेक्सटाइल  कमिश्नर  का  अाफिस

 बना  रखा  वह  अाफिस  we  एफिदॉंटली  काम  कर  रहा  है  तो  कोई  जरूरत  नहीं  थी  कि  इतनी  बड़ी

 टेक्सटाइल  एडवाइज़री  कमेटी  के  ऊपर  खर्च  की  जाती  ।  इस  तरह  की  फिजूल  पर्ची  को  हमें

 रोकना  लोगों  ।

 में  यह  at  समझता  हुं  कि  इंजीनियरिंग  इंडस्ट्री  के  लिय  जो  प्रामिज  किया  गया  वह  प्राचीन

 हमा री  उम्मीदों  के  मुताबिक  पूरा  नहीं  किया  गया  जितनी  इमदाद  का  श्रीनिवासन  दिया  गया

 उतनी  इमदाद  नहीं  हो  सकी  है  ।  fas  दो  इंडस्ट्रीज  जिन  का  थोड़ा  थोड़ा  जिक्र  आता  एक

 कापर  इंडस्ट्री  है  कौर  दूसरे  न्यु  ध्. ज स्टड्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  है  ।  कितने  उत्तर  प्रदेश  में

 इंजीनियरिंग  कन्सन्जं  हैं  लेकिन  किसी  की  कोई  इमदाद  नहीं  की  गई  है  ।

 कर्ज़  देने
 की  शर्तें

 भी  बहुत  सख्त  रखी
 गई  हैं

 ।
 एक  तो  कर्ज  मिलने में  बहुत  देर  लग  जाती

 शौर  दूसरे  जहां  इमदाद  की  जरूरत  होती  है  वहां  इमदाद  पहुंचती  भी  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि

 कर्ज  की  शर्तो  को  शिथिल  किया  जाए  कौर  जहां  इमदादा  पहुंचाने  की  जरूरत  हो  वहां  इमदाद  पहुंचाई

 जाए  ।  यह  भी  कोशिश  की  जानी  चाहिये  कि  इस  में  पब्लिक  का  रिप्रिजेंटेशन  हो  ।  अगर  ऐसा  होगा

 तो  फिजूलखर्ची नहीं  हो  सकेगी  ।  जब  श्राप  समाजवाद  का  नारा  लगाते  हैं  तो  मूडी  भर  झ्रादमियों

 के  हाथ  में  ताकत  देना  मैं  समझता  हुं  समाजवाद  के  पीछे  जो  स्पिरिट  उसके  विरुद्ध  ।

 इस  रिपोर्ट  में  १  करोड़  ८३  लाख  रुपये  कीं  एक  श्राइटम  दिखाई  गई  है  ।  यह  रुपया  देश  को

 art  बढ़ाने  के  लिए  लगना  चाहिये  था  ।  लेकिन  यह  रुपया  सिफ॑  उन  कम्पनियों  को  कर्ज  के  रूप  में

 दिया  गया  है  जो  इस  कारपोरेशन  के  डायरेक्टर्स  हैं  कौर  जो  उन  कम्पनियों  के  शेयरहोल्डर

 वे  ही  कजे  देने  वाले  हैं  कौर  वे  ही  कर्ज  लेने  वाले  हैं
 ।

 इस  का  नतीजा  यह  gar  है  कि
 बाकी

 जो
 दरख्वास्तें  थीं  वे  पैंडिंग  में  रख  दी  गईं

 ।
 श्राम  जनता

 को  जो  फायदा होना  चाहिये  वह  नहीं

 हुआ  भर  देश
 के  दूसरे  उद्योग  जो  आगे  बढ़ने  चाहियें  वे  बढ़ने  से  रुक  गए  हैं  |
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 बारे  में  प्रस्ताव

 जहां  तक
 उत्तर  प्रदेश

 का  सम्बन्ध  वहां  रार्ज़  इंजीनियरिंग  इंडस्ट्री  बहुत  बढ़  गई  है  कौर

 बढ़ती ही  जा  रही  हूँ  श्र  दूसरी  स्टेट्स  के  मुकाबले  में  सब  से  ज्यादा  वहां  यह  इंडस्ट्री बढ़ी  हूं
 ।

 ऐसी  सूरत  में  सब  से  ज्यादा  इमदाद  इस  इंडस्ट्री  की  वहीं  होनी  चाहिये  थी  ।

 इसके  अलाव  मेरी  आपके  सभापति  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  भीਂ  प्रार्थना

 है  फि  सोशलिस्ट  पैटन  श्राफ  सोसाइटी  में  कोई  भी  कारपोरेशन  कोई  भी  श्रागेनाइजेदान

 वह  हम  तरीके  से  काम  तब  तक  नहीं  कर  सकती  है  जब  तक  कि  उस  में  पब्लिक  के  रिप्रेजेंटेटिव

 नहों  ।  इस  वास्ते  कोशिश  की  जानी  चाहिये  कि  इसका  विस्तार  हो  कौर  इसमें  पब्लिक  के  नुमाइंदे

 लिये  जायें  ।  इसमें  हर  एक  स्टेट  लेजिस्लेचर  के  लोग  श्राप  कौर  जो  सुप्रीम  बाडी

 लोक  सभा  कौर  राज्य  इसक  भी  नुमाइंदे  शाए  ।  इस  फी  विस्तार  इस  तरह  से  किया  जाये  जिस

 में  कि  उस  का  करेक्टर  ऐसा  बन  सके  कि  सारा  देश  उस  से  लाभान्वित हो  सके

 इन  दादों  के  साथ  म।ननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरी  यह  दरख्वास्त  है  कि  वे  एक  फैसला  यह
 दें  कि  कज  जिन  लोगों  को  दिया  जाय  वे  कारपोरेशन  डाइरेक्टर्स  न  दूसरे उन  में  पब्लिक

 ~  ५
 रि प्रेजेन्टेशन  हो  ।

 श्री  काशी  राम  गुप्त  सभापति  तक  जो  महानुभाव  बोले  हैं

 वे
 बहुत  कुछ  इस  बारे  में  कह  चुके  प्रौढ़  मुझे  कहने

 को
 बहुत

 कुछ  बाकी  नहीं  है  ।  किन्तु  मैं

 एक  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  यह  बात  अभी  तक  सामने  नहीं  लाई  गई  कि  जो  एप्लिकेशन्स

 कमेटी  के  पास  जाती  उन  का  डिस्पोजल  करने  का  कौन  सा  तरीका  उन्होंने  रक्खा  था  ।

 ठीक  है
 कि

 कुछ  रूल्स  कौर  रेगूलेशन्स  उन  के  पास  होते  थे  ।

 मुझ  से  पहले  एक  महानुभाव  दूसरी  तरफ  से  बोले
 कि

 जूट  इंडस्ट्री
 जो

 है  वह  बहुत  पुरानी  जरूर

 हो  गई  है  लेकिन  उस  को  नई  मशीनरी  लेने  के  लिये  ate  पाकिस्तान  से  मुकाबला  करने  के

 लिये  रुपया देना  है
 ।

 यहां
 पर

 यह  याद  रखने
 की

 बात  है
 कि

 यह
 जो  इंडस्ट्रियलिस्ट्स  उन

 भ्रपनी  शक्ति  भ्रच्छी
 है

 झ्र  र  वह  भ्र पनी  oat  जगह  रखते हैं  ।  लकिन  क्या  उन  की  सारी  शक्ति

 समाप्त  हो  गई  जिस  के  कारण  उन  को  यहां  से  रुपया  लेना  प्रश्न  यह  कर  पड़ता
 कि

 जितने  यह  मिल  मैगनेट्स  उन  के  पास  अपनी  दौलत  बची  हई  है  ।  उन  को  सहारा  देने
 के

 लिये  कारपोरेशन  के  पास  पुरे  साधन  भी  नहीं  हैं  ।  नगर  यहां  पर  खास  तौर  पर  यह  कहा  जाय
 कि  भले  ही  कोई  डाइरेक्टर्स  उन  को  लोन  दिया  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  उन  को

 नैतिक  दृष्टि से  लोन  लेने  का  af  कार  तभी  हो  सकता  था  जब  कारपोरेशन  के  सामने  कोई  कौर

 इंडस्ट्री  न  होती  ।  जो  लिस्ट  इस  में  दी  हुई  उस  का  कया  जिस  लिस्ट  के  निमित

 यह
 सब

 कुछ  बनाया  गया  था  उस  के  बारे  में  कया  sur
 ?

 इस  के  अलावा  जिस  तरह  से  रिपोर्ट्स  लिखी  जाती  हैं  उस  में  से  ग्रा सानी  से  कुछ  निकाल
 सम्भव  नहीं  होता  क्योंकि  इंडस्ट्रीज  के  बारे  में

 जो  तरीका  उन  लोगों
 ने

 बनाया  हुआ  था  उस  में

 हम  कितना  ही  अन्दर  जाने  की  कोशिश  करें  लेकिन  वह  कोशिश  पुरी  तरह  कामयाब  नहीं  होती  ।

 इस  के  अनिक  कारण  हैं  ।  वह  एक  लम्बी  कहानी  हो  सकती  जिस को  कहने  का  यहां  पर  समय

 नहीं
 र  हो  सकता  है  यह  भी  कह  दिया  जाये  यहां  पर  क्रि  उस  का  सीधा  सम्बन्ध  इस

 से  नहीं

 मैं  आप  के  द्वारा  माननीय  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता हूं  जैसा  कि  मेरे  एक

 श्री  दी०  चे  शर्मा  ने  कि  या  तो  श्राप  इस  को  wea  ढंग  से  या  इस  को  बन्द



 राष्टीय  उद्योग  विकास  निगम  के  प्रतिवेदनों  १८  १९६२

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 काशी

 दीजिये  |  उस  भ्रच्छे  ढंग  के  भ्रमर  सीधी  बात  यह  ह  कि  arg  के  सामने जो  तरीका  है  उसे  ज्ञापन

 को  बदलना  पड़ेगा  ।  यह  जो  एप्लिकेशन्स लेने  का  तरीका  उस  के  बजाय  मेरा  सुझाव  यह

 है  कि  हमारी  एक  मशीनरी  क्रिएट  होनी  चाहिए  जो  स्वयम  यह  देखे  कि  कौन  सी  इंडस्ट्री  ऐसी  हो

 सकती  हैं  जिन  को  अराग  लाया  जाय  श्र  किस  प्रकार  से  उन  का  इस  से  सम्बन्ध  जोड़ा  जाय  ।  अभी

 जो  चल  रहा  है  उस  में  प्राइवेट  एंट  रप्नाइज  को  हीਂ  फायदा  होता  जो  कि  अपने  श्राप  को

 खद  ही  हज स्र्य्द्ध  ढंग  से  रख  सकते हैं  ।  बहुत  से  ऐसे  लोग  होते  हैं  जो  कि  प्रॉपर  श्राप  को  फाइनेंस

 नहीं  कर  लेकिन  उन  को  मदद  नहीं  हो  पाती  है  ।  यदि  हम  देखें  कि  मोनो पोलि स्ट  इंडस्ट्रीज

 कितनी  हैं  शौर  छोटी  इंडस्ट्रीज  कितनी  चली  हुई  ate  उन  में  किस  प्रकार  से  रुकावट  ्र  रही

 तो  मैं  निश्चित  रूप  से  कह  सकता  हुं  कि  श्राप  पायेंगे  कि  जो  पालिसी  चल  रही है
 उस  का  एक

 ही  तात्पर्य  है  कि  जो  जमे  हुए  हैं  उन  को  कौर  afr  जमाया  जाय  |  उन  के  रिसोसेंज  के  बारे  में  कोई

 पूछ  ताछ  नहीं  होती  कि  श्राप  जो  ज़ो  लोन  दिया  जा  रहा  है  उस  की  श्रावस्यकता  क्यों  पड़  रही  है

 शर  बाप  के  पास  रिसोसेंज  की  गुंजाइश  है  या  नहीं  ।
 जहां

 तक  प्राइवेट  एटरप्राइज  का  संवाल

 उस  को  रुपया  उसी  वक्‍त  दिया  जाये  जब  यह  देखा  जाये  कि  उस  को  रुपया  मार्केट  में  नहीं  मिल

 सकता  न  मार्केट में  उन  की
 साख  है  |  जिन

 की
 aime  में  साख

 जिन  को  मार्केट से

 रुपया  मिल  सकता  जिन  इंडस्ट्रीज  के  डाइरेक्टर्स  की  साख  उन्हें  इस  का  रपोरेशन  से  रुपया  लेने

 की  झावर यकता  क्यों  पड़ती  इस  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 चूंकि  बहुत  समय  नहीं  है  att  बहुत  सी  बातें  मेरे  पुर्व  वक्ता  कह  चुके  इस  लिये  त्रस्त

 में  में  एक  बात  कह  कर  समाप्त  करूंगा  ।  इंडस्ट्रियल  फाइनेंस  कारपोरेशन  जिसਂ  समय  चलाया

 गया  समयਂ  यह  सोचा  गया  था  कि  वह  सप्लिमेंट  करेगा  दूसरी  चीज़ों  न  कि  इस

 का  मतलब  यह  था  कि  जो  पुरानी  इंडस्ट्रीज  चल  रही  उन  को  सप्लिमेंट करेगा  |  जहां  तक  इस

 रिपोर्ट  पर  बहस  करने  का  सवाल  हू  में  कहना  कि  ऐसी  स्थिति  arr  चल

 कर  मंत्री  महोदय  इस  बात  का  ध्यान  रक्खें  कि  सदन  में  जो  विचार  प्रकट  किये  गये  हैं  उन  पर  अमल

 करवाने  के  क्या  क्या  नये  उपाय  हो  सकते  हैं  ।  जो  हमारे  डाइरेक्टर्स  बनाये  जाते  उस  में  किस

 तरह  के  हेर  फेर  की  आवश्यकता  या  कौर  कौन  कौन  सी  प्रावश्यकतायें  हैं  जिन  पर  ध्यान  रखने

 गी  जरूरत  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  जो  अगलीਂ  रिपोर्ट  जायेंगी  उन  में  में  समझता

 हूं  कि  जो  त्रुटियां ars  बे  नहीं  रहेंगी  are  भविष्य  में  जो  कार्य  इस  सम्बन्ध  में  वह  सुचारु

 रूप  से  होंगा

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  १९४६  में  वस्त्रोद्योग

 का  wear  एक  उच्च  शक्ति  वाली  समिति  ने  किया  था  ।  उसਂ  के  बाद  इस  उद्योग  की  बरीਂ  अवस्था

 पर  विचार  बाद  में  अन्य  समितियों  ने  किया  ।  एक  समिति  का  सभापति  मैं  भी  था  ।  हमारे  देश  की

 श्रधन्यवस्था  में  ये  महत्वपूर्ण  उद्योग  हैं  कौर  उन  की  स्थिति  ठीक  नहीं  थी  ।  इन  कीਂ  बीमारी  का

 इलाज  शीघ्र  करना  भ्र न्य था  बहुत  हानि  होगी  ।  wa:  इस  काम  को  करने  के

 लिए  विशेष  प्रक्रियाएं  acai  पड़ीं  ।

 निगम
 द्वारा  अच्छी

 प्रकार  काम  करने  के  लिए--विशेषकर  पटसन  में  कुछ  हद  तक

 जान
 डालने

 के
 लिए--मुझे  गयें  है

 ।
 पिछले  कुछ  वर्षों  में  पटसन

 के
 कातने

 की  ८४  प्रतिशत  प्रक्रिया  का

 आधुनिक
 हो  चुका हैं

 mite  यह  are fate COT  for  द्वारा
 प्रोत्साहन  से  शुभ्रा

 उचार
 के

 faa  अंग्रेज़ी  में



 २७  १८५८४  राष्ट्रीय उद्योग  विकास  निगम  के  प्रतिवेदनों के  १३१३

 बारे में  प्रस्तावਂ

 करण पर  कुल  ३०  करोड़  रुपए  खर्चें  हुए  हैं  जिस  में  से  निगम
 से  ४  .  ५  करोड  रुपए  का  ऋण  उपलब्ध

 था  ।  वस्त्रोद्योग  में  हमें  उतनी  सफलता  नहीं  मिली  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  हम  अच्छे  नतीजे

 दिखला  संकते  ।  वस्त्रोद्योग  पर  wera  दल  ने  हिसाब  लगाया  था  कि  उद्योग  के  पुनर्वास के  लिए

 १८०  करोड़  रुपए  की  लागत  होगी  प्रौर  उद्योग को  ८०  करोड़  रुपए  से  भ्रमित  धन  नहीं  मिल  सकता

 था  हमें  वित्त  नहीं  मिलता  है  ।  परन्तु  यही  एक  रुकावट  नहीं  है
 ।  मशीनरी  के  उपलब्ध

 होने  शर  बहुत  से  उपक्रमों  द्वारा  उस  की  खपत  की  एक  रुकावट  है  |

 निगम  att  सरकार  केवल  ऋण  देने  तक  ही  नहीं  रहती  हैं  ।  उद्योगों  को  ऋण  देना  निगम

 का  केवल  एक  काम  है  र  यह  काम  निगम  ने  अच्छी  प्रकार  किया  है  ।

 उन  लोगों  पर  ar  लगाना  जिन्होंने  उस  काम  के  लिए  सरकार  का  नियन्त्रण  स्वीकार

 किया  जिसके  लिए  वेतन  नहीं  मिलता  है  उचित  नहीं  है  ।

 समवाय  विधि  aga  सख्त  है  ।  इस  के  भ्रनुसार  यदि  किसी  समवाय  के  संचलक  का  किसी

 अन्य  समवाय  में  हित  तो  उस  का  हित  बन्द  किया  जाता ऐसे  हित को  रोका  गया  है  ।

 निगम के  उन  संचालकों को  जो  कि  ऋण  लेने  वाले  समवायों  के  संचालक हैं  उन  सेवायों में

 बहुत  कम  हित  है  ।  जहां  तक  वस्त्रोद्योग  का  सम्बन्ध  इस  का  कड़ा  सर्वेक्षण  होता  है  ।  इतना

 कड़ा  है  कि  मेरे  पास  कई  ग्रा वेदन  पत्र  हैं  जो  कि  सर्वेक्षण  के  पुछ  जाने  पर  वापिस  ले  लीਂ  गई

 थीं
 ।

 वितायुक्त  के  स्वाधीन  संघटन  द्वारा  सर्वेक्षण  किया  जाता  है  ।  जब सर्वेक्षण दल  प्रतिवेदन  दे

 देता  है  प्रौढ़  सुझाव  दे  देता  है  कि  किस  प्रकार  का  पुनर्वास  आवश्यक  है  प्रौर  कया  पुनर्वासित  मशीनरी
 या

 आधुनिक  मशीनरी  उपक्रम  को  कोई  आधिक  लाभ दे  सकती  तब  ऋण  के  लिए

 कार्यवाई  के  लिए  तैयार  होता  है  ।  ऐसी  शिकायतें की  गई  हैं  कि  ऋण  के  लिए  शझ्रावेदन-पत्रों पर

 बहुत  देरी  की  जाती  है  ।  निगम  ने  यथासम्भव  प्रक्रिया  को  जल्दी  क'रने  के  लिए  कोशिश  की  परन्तु
 विस्तार  से  करना  पड़ता हू  कौर  वित्तीयਂ  और  लोकहित  के  दृष्टिकोण  से  करना  पड़ता

 श्री  हाजी
 :

 कया  आप  संचालकों  के  नाम बता  सकेंगे
 ?

 pat  कानूनगो
 :

 ऐसा  प्रतिवेदन  में  लिखा है  ।  में  उन  पर  कोई  आरोप  नहीं  लगाना

 चाहता  ।  इस  निगम  द्वारा  ऋण  के  मामले  में  प्रस्वेदन-पत्र  समवाय  विधि  प्रशासन  द्वारा  देखा  गया

 श्री  दाजी
 :

 में  जानना  चाहता  हुं  कि  कितने  संचालकों  पर  इसका  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 pat  कानूनगो
 :

 यह  प्रतिवेदन  में  लिखा  है  ।  सदस्यों  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  सरकार

 द्वारा  किए  गए  प्रतिवेदन  के  पुनर्विलोकन  को  पढ़ना  चाहिए  ।  ये  तीनों  भ्र भि लेख  किसी  भी  व्यक्ति  के

 सन्देह  को  दूर  कर  देंगे  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  वे  अपने  उत्तरदायित्व  को

 ठीक  प्रकार  से  निभाते  हैं
 ।

 इस
 निगम  का  मुख्य  उद्देश्य  देश  के  विकास  में  त्रुटियों  को  दूर  करना  है

 ।
 कुछ

 प्रकार  के  बुनियादी  उद्योग  ऐसे  हैं  जिनमें  बहुत  पूंजी  नियोजन  की  आवश्यकता  है  कौर  शूरू  में  समन् वेषण
 का

 काम  करना  पड़ता है
 |



 १३१४  राष्ट्रीय  उद्योग
 विकास

 निगम  वी  ATTg  ect  शनिवार  १८  gage

 के  बारे  में  प्रस्ताव

 ऐसे  उद्योगों  के  नील  मारों  को  देखना  पड़ता  है  लोगों  को  देखने  के  लिए  रखा  जाता  है  ।

 सलफर  के  निर्माण  के  लिए  विशेष  परियोजना  को  लीजिए  ।  सफ़र  का  उत्पादन  आरम्भ  करने

 में  देरी  के  सम्बन्ध  में  देवा  के  सन्तोष  को  भली  प्रकार  समझता  हुं  ।  दूसरे  देशों  में  प्राकृतिक  सलफर

 से  भिन्न  साधनों  से  सलफर  के  उत्पादन  को  कई  वर्ष  लगे  हैं  ।  हमारे  देश  में  विकास  की  वर्तमान

 अवस्था  में  प्रविधिक  जानकारी  कौर  वैज्ञानिक  भ्रतुसन्धान  बहुत  से  विकसित  देशों  के  मुकाबले  में  कम

 हम  तेजी  से  प्रगति  कर  रहें  परन्तु  पीछे  हैं  ।  यह  तथ्य  कि  विकास  निगम  बहुत  सी  भ्र सफलता यें

 होने  पर  भी  परियोजना  को  चला  रही  है  कौर  रखती  है  कि  इससे  कुछ  निष्कर्ष  निकलेगा  यह

 जाहिर  करता  है  कि  निगम  का  लाभ  है  ।

 निगम  ने  बहुत  से  गैर-सरकारी  उपक्रमों  को  बहुत  से  उपक्रमों  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  है
 ।

 यदि  श्राप  उन  एककों को  Ree F के  लिए  प्रतिवेदन  के  पुर्नेंवालोकन  में  देखें  जिनको  श्रध्ययत

 शर  परियोजनाएं  बनाने  के  लिए  चुना  जाता  है  तो  पता  चलेगा  कि  &  या  १०  परियोजनाओं में  से

 आधी  तैयार  हो  चुकी  हैं  कौर  दूसरी  कई  मदों  के  बारे  में  जैसा  कि  कच्ची  भारी  बिजली

 का  ठिलाई  श्रागेनिक रसायन  पदार्थ  प्रारम्भिक काम  हो  चुका  है  ।  उन

 कामों  को  करने  के  लिए  अलग  निगम  बनायें  गये  हैं  निगम  के  प्रतिवेदन  शादी  से  पता  चलेगा  कि  क्या
 निगम  का  अस्तित्व  न्यायोचित है

 सरकार  को  इस  बात  का  पूर्ण  रूप  से  पता  है  कि  कई  तरीकों  से  निगम  का  काम  बरच्छा

 सस्ता  बनाया  जा  सकता  है  ।  हम  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कायें

 वाही कर  रहे  हैं  हम  लगभग  उनकी  सभी  सिफारिशें  मान  रहे  हैं  ।  निगम  के  काम  के  बारे  में

 प्रतिवेदन  सरकार  की  समीक्षा  के  साथ  पढ़ना  चाहिए  ।  में  सदन  की  भावना  निगम  कौर  उसके

 कारियों तक  पहुंचाऊंगा  ।

 fat  राम  रतन  गुप्त  :  इस  चर्चा  के  प्रयोग  की  पूर्ति  इस  विचार  से  हो  गई  है  कि  उन  बातों  को

 जो  ध्यान  देने  योग्य  हैं  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  जा  चुका  है  |

 इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  हमारे  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  इस  प्रकार  के

 निगम  की  भ्रावश्यकता है  ।  सरकार  केवल  यह  सुनिश्चित  करे  कि  इसके  लाभ  सभी  को  समान  रूप

 से  प्राप्त  हों  तथा  इसके  काम  को  अधिक  प्रगतिशील  ढंग  से  किया  जाए  ।  निगम  के  वास्तविक उदेश्य

 की  उपेक्षा न  की  जाए  ।

 कानूनगो  :  भेषज  परियोजना  में  व्यय  लगभग  २  करोड़  रुपये  था  ।  यथार्थ  में  २  करोड़

 रुपये  नहीं  २,१६,४४९  रुपये  श्र  कुछ  नए  पैसे  था  ।  पौंउडरी  फौज  परियोजना के  मामले

 में  व्यय  २०,५९६  रुपए  कौर  कुछ  नए  पैसे  था  २०  लाख  रुपये  नहीं  |
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 १४३  अझर  ३४१  तथा  दण्ड  विधि  संशोधन  एक्ट  की  धारा  ७  के  get

 दोषसिद्धि  किये  जाने  कौर  उन्हें  दस  सप्ताह  की  सख्त  कैद  की  सजा  दिये  जाते

 पर  १६  १९६६२  को  वेल्लौर  की  सेंट्रल  जेल  में  रख  दिया  गया

 है  ।

 प्रावधानों  की  अनुपूरक  मांगें  PEKR-GI  १२८६-६३

 TT
 के  रेलवे  राय-व्यस्क  के  सम्बन्ध में  अनुदानों  की  अनुपूरक

 मांगों  पर  चर्चा  आरम्भ  हुई  तथा  समाप्त  हुई  ।  मांगें  पुरी-पूरी  स्वीकृत

 हुई ।



 LIRR  संक्ष पिता

 faqa  पृष्ठ

 अनुदानों  की  मांगें  १९६२-६३  .  VE  ३--१३०६

 बर्ष  १९६२-६३  के  लिये  सामान्य ag  व्यय  के  सम्बन्ध  में  ग्रनुदानों  की

 भ्रनुपुरक  मांगों  पर  चर्चा  आरम्भ  हुई  तथा  समाप्त हुई  ।  मांगें  पुरी-पूरी

 स्वीकृत हुई  ।

 राष्ट्रीय  उद्योग  विकास  निगम  के  प्रतिवेदनों  के  बारे  में  प्रस्ताव  १२०६-१५

 श्री  राम  रतन  गुप्ते  ने  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  विकास  निगम  के  जो
 कि  ३१-३-६०  तथा  ११-४-६१  को  सभा  पटल  पर  रखें  गयें

 के  बारे  में  दो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  ।  उन्होंने  वाद-विवाद  का  भी

 उत्तर  दिया  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुए  ।

 सोमवार  २०  PERR/RE  १८८४  के  लिये

 ण

 अणुशक्ति विधेयक  पर  विचार  पारित  किया  जाना  कौर  मिलावटी
 और  नकली  औषधियों  के  निर्माण  तथा  बिक्री  के  बारे  में  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  विषय  पर  चर्चा  ।

 ह ate


